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 ANSWERS  TO  QUESTIONS

 *ता०  बहु  संख्या  पीठ
 क  Q.  Nos  विषय  SUBJECT  PAGES

 प्रतिरक्षा  तथा  खाद्य  स्थिति  को  Strengthening  of  Defence  and
 Food  ronts  e  2063-66

 मजबूत  बनाना

 654  नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  का  स्मारक  Memorial  for  Neta  ajil  Subhas
 Chandra  Bose  2066-69

 Air  Accident  of  Late  Shri  B.G 655  स्वर्गीय  श्री  बी०  जी०  महता  की
 Mehta  2069-71

 विमान  दुर्घटना

 656  भारतीय  प्रदेश  में  पाकिस्तानी  Atrocities  by  Pakistani
 in  Indian  Territory

 Troops
 2071-75

 सैनिकों  द्वारा  अत्याचार

 658  आका दावा णी  की  संसद  समीक्षा
 नक

 in
 Parliamentਂ

 Feature
 of  ALL.  2075-77 डे  इन  array

 Indian  High  Commission  In 659  पाकिस्तान  में  भारतीय  न्चायोग
 Pakistan  2077-81

 sant  के  लिखित  sax/wRITTEN
 ANSWERS.TO  QUESTIONS

 alo  श्र  सख्या

 Q  Nos

 657  अमरीका  को  प्रतिरक्षा  दल  Defence  Team  to  U.S.A  2081

 66  n  कराची  में  भारतीय  उ उपचार  ग
 onc  ee  Indian  High

 Commission
 in

 Karachi  2081

 661  खान  अब्दुल  गफ्फार  खां  Khan  Abdul  G  far  Khen  2C82

 662  वियतनाम  सघन  Vietnam  Conflict  2082

 663  पाकिस्तान  के  राष्ट्रपति  अय्यूब  खां  King  of  Afghanistan’s  Reported
 Message  to  Ir  esl  dent Pre

 को
 अफगानिस्तान

 के  शाह  का  of  Pakistan
 Ayub

 2082-83
 कथित  संदेश

 664  राष्टीय  काट  कोर  के  कैडेटों  के  Poison  in  Food  of  N.C.C.  Ca-
 dets  2083

 भोजन  में  विष

 * किसी  नाम  पर  अंकित  यह  +  चिन्ह  इस  बात  का  द्योतक  है  fe  प्रश्न  को  सभा  में  उस

 सदस्य  न  वास्तव  म  पूछा  था  |

 *The  sign  न  marked  above  the  name  of  a  Member  indicates  that  the  question  was  actually
 asked  on  the  floor  of  the  House  by  that  Member

 (i)
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 seat  के  लिखित  )  /WRITTEN
 ANSWERS  TO  QUESTIONS—Contd

 ता०  सख्या  उठ
 S.Q.  Nos

 विषय  SuByEcT  PAGES

 665  राष्टीय  रक्षा  कोष  National  De  nce  Fund  2083-84

 D
 666  उच्चाधिकार  प्राप्त  समिति  41811.  r  owered  Co ommittee  on ()  41111.  ,

 relief  to  victims  of  Indo-Pak.
 Conf
 Conflict.  e  2084

 667  पाकिस्तान  द्वारा  सीमा  का  उल्लंघन  Border  Violations  by  Pakistan  e  2084-85

 668  झर  प्रचार  के  बारे  में  पाकिस्तान  को  otest  to  Pakistan  abi  False
 Propaganda  e  2085

 विरोध

 669  स्थल  सेना  में  डाक्टरों  और  नर्सों  की  Shortage  of  Army
 Doctors

 and

 कमी
 Nusrses  थ  2985-86

 670  बर्मा में  भारतीय  राष्ट जन  Indian  Nationasl  in  Burma  2086-87

 Afro-Asian  Conference  .  e  2087 671  अफ्रो-एशियाई  सम्मान

 672  पाकिस्तानी  सैनिकों  द्वारा  सिख  Abduction  of  Sikh  Women  by
 Pak,  Troops  e  e  2088

 महिलाओं  का  अपहरण

 67  Polic  Protection  for  U.K,  High ब्रिटिश  उच्चायोग  को  पुलिस  संरक्षण
 Commission  cy  e  e  2088

 674  fata  द्वारा  हथियारों  के  बेचने  पर  Relaxation  of  Ban  on  Arms  Sale
 oy  U.K.  .  *  2089

 लगाये  गय प्रतिबन्ध  को  ढीला  करना

 675  जबलपुर  में  भारतीय  प्रदेश  पर  Pak.  Occupation  of  Indian  Terri-
 e  2089

 पाकिस्तान  का  कब्जा  tory  in  Jaisalmer

 e  2090 676  पाकिस्तान  में  नज़र बन्द  भारतीय  Indian  Detained  in  Pakistan

 लोग

 677  का  तिब्बत  पर  अधि राजस्व  का  Chinese  claim  of  Suzerainty  over

 दावा
 Tibet  e  2090

 च्
 678  व्देदिक  काय  मंत्रालय  की  |

 |  Instructions  from  Ministry  of
 ternal  Affairs  2090-91

 679  दिल्ली  क्लाथ  मिल्स  तथा  =  Payment  of  Bon  toD.C.M.  and
 Swatantra  Bharat  Mills  Em-

 भारत  मिल्स  के  कर्मचारियों  को
 ployees  ै  e  2091-92

 बोनस  का  भगतान

 680  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  की  द  क  ब odd
 U.N.  Budgetary  Committee  चक  2092

 समिति

 681  राष्ट्रीय  रक्षा  कोष  National  Defence  Fund  e  2092-93

 682  आफ  दि  इंस्टीट्यूट  आफ  Review of  the  Institute  of  Strategic
 093

 स्ट्रेटेजिक  लन्दनਂ
 Studies,  London

 683  बोनस  का  भगतान  Payment  of  Bonus  2094

 (ii



 प्रश्नों  के लिखित  उत्तर  )  WRITTEN
 ANSWERS  TO  QUESTIONS—Contd

 अंता०  प्र०  सख्या  पृष्ठ
 विषय  PAGES U.  Q.  Nos  SUBJECT

 2094-95 1820  बीडी  उद्योग  Bidi  Industry

 18  हज  यात्रा  Haj  Pilgrimage  2095-96

 1823  बर्मा  से  प्रत्यावहन  लॉग  Repatriates  from  Burma  2096

 Indian  Citizens  in  Ceylon  2096
 1824  श्रीलंका  में  भारतीय  नागरिक

 Bank  in  Sikkim  with  Indian  Aid  2097 1825  सहायता से  सीमांकन  में

 बक

 Goodwill  M  ission  from  Singa
 1826  सिंगापुर  से  सद्भावना  निदान  pore  2097

 1827  लन्दन  में  नेहरू  स्मारक  न्यास
 Nehru  Memorial  Trust  in  Lon-

 on  2097-98

 2098
 1828  लंका  में  दासों  का  व्यापार

 ‘Slave  Trade’  in  Ceylon

 1829  थम्ब-जातियां  अंचल  से  शरण
 Refugees

 Sector
 from  Chhamb-Jaurian

 2098

 Tibetan  Case  in  U.N.O.  2099
 1830  संयुक्त  राष्ट  संघ  में  तिब्बत  का

 मामला

 H.P.O.  Building  at  Tellicherry  2099
 1832  तेल्लचरि  में  बड़े  डाकघर  की

 इमारत

 1833  केरल  में  डाक  तथा  तार  कमरा  रियों  Quarters
 for  P.  &  T.  Employees

 weed  in  Kerala  कि  eo  कि  099-2100
 के  लिए  क्वाटर

 1834  भाव  सैनिकों  के  लिए  रोजगार  के  Employment  Opportunities  for

 Ex-servicemen  क  e  e  2100
 अवसर

 183  कानपुर  में  भारतीय  वायुसेना
 .A.F.  Hospital,  Kanpur  क  2100

 अस्पताल

 2101
 1836  तल  सेवायों  के  कर्मचारी  Employees  of  Oil  Companies

 1837  मंगोलिया  में  रिहायशी  मिशन
 Resident  Mission  11.  Mangolia  *  2101

 1838  नई  दिल्‍ली में  थियेटर  कम्यूनिकेशन
 Theft  in  Post  Office  in  Theaire

 Communications  Building,  New
 बिल्डिंग  में  स्थित  डाकखाने  में  Delhi  e  e  2101

 चोरी

 Community  Listening  *  Sets  in 1839  qat  क्षेत्रों  में  सामदायिक
 Eastern  Border  Areas  e  2102

 पग ्  ।

 1841  Mal-Administration  in  the  I.A. भारतीय  वाय  सेना  के  पूना  स्थित
 Base  Depot,  Poona  e  e  2102

 बस  डिपो  में  कुप्रशासन

 mbhayv  कि  च्  2103 1842  बम्बई  गोदी  वाडा  Bomba}  y  Dockyard

 Demands  of  Defence  Establish
 1843  बंगलौर  में  प्रतिरक्षा  संस्थानों  के  ments  Workers  in  Bangalore  .  2103

 तमंचा  रियों  की  मांगें

 eee

 (iit



 प्रश्नों  के
 लिखित  उत्तर--जारी )  (WRITTEN

 ANSWERS  TO

 अता०  Ho  संख्या
 दि

 a
 U.  Q.  Nos.  SUBJECT  PAGES

 International 1844  बुडापेस्ट  में  अन्तर्राष्ट्रीय  वैज्ञानिक  Scientists’
 Confe-

 सम्मेलन
 rences  at  Budapest  2104

 1845  विदेशों
 में  शस्त्रास्त्र  की  स सहायता  Arms  Aid  from  Foreign  Coun- द

 tries  2104

 1846  अज़ीम  क्षेत्रों  में  असैनिक  प्रतिरक्षा  Civilian  Defence

 कमंचारी
 Forward  Areas  Employees

 in
 2105

 Shram  Vir  National  Awards  2106 1847  श्रम  वीर  राष्ट्रीय  पुरस्कार

 है
 oece ayt 1848  गोदी  मजदूरों  के  लिए  मजूरी  ars

 ers
 Board

 for  Dock  Wor-  2106

 Secretavies-General  for  Common- राष्ट्रमण्डल  सचिवायल
 के  लिय

 wealth  5८011.  2106-07
 महासचिव

 1850  लंदनਂ  निवासी  भारतीय  परिवारों  Offer  from  Indian  Families  in

 को  पेशकश
 London  2107

 Location  Public  Sector  In-
 1851  सरकारी  क्षत्र  उद्योग  स्थल  dustries  2108

 Unidentified  Plane  in  Indian
 1852  भारतीय  राज्यक्षेत्र  में  अज्ञात  विमान

 2108 Territory

 1853  सेनिक  मोटर  गाड़ियां
 Defence  Vehicles  2109

 Havildar  Abdul  Hamid  2109
 1854  हवलदार  अब्दुल  हमीद

 Anti-Indian  Activities  of  Pakistan 1855  नैरोबी  में  पाकिस्तानी  दूतावास  की
 Mission  in  Nairobi.  2110

 भारत  विरोधी  कार्यवाहियां

 1856
 Broadcasting  C

 nur  ‘a
 for

 sah  2110 जोधपुर  के  लिये  प्रसारण  केन्द्र

 Joint  Management  Councils  2110-12 1857  संयुक्त  प्रबन्ध  परिषद्‌

 1858  पाकिस्तानी  प्रतिनिधिमंडल  द्वारा
 Admission  by  Pakistani

 Dele-  2112 gate

 Committee  on  I.F.S.  2113
 1859  भारतीय  विदेश  सेवा  विषयक  समिति

 1860  जोधपुर  हवाई  अड्डा  Jodhpur  Airport  2113

 1861  पारपफ्त्रों  का  दिया  जाना  Issue  of  Passports  2113-14

 Naval  Unit  at  Mangalore  Port  2114
 1862  मंगलौर  पत्तन  में  नौसैनिक  एकक

 National  Nutritional
 1863

 राष्ट्रीय
 पोषाहार  सलाहकार  समिति  Committee  Advisory  2114-15

 1864  भारत  के  प्रति  इजराइल  का  रवैया  Tsrael’s  Attitude  Towards
 India  2115

 1866  टैंकों  और  मशीनरी  की  मरम्मत  Report  of  Tanks

 nery  and  मान  2115-16

 1867  Film  Fi  nance nance  Corporation  2116 फिल्म  वित्त  निगम

 1868  पश्चिमी  पाकिस्तान  में  सिख  Pak  occupation  of  Land  of  Sikh

 Gurudwaras  in  West  Pakistan  2116-17

 का  कब्जा

 (iv)



 gaat के लिखित  )  (WRITTEN  ANSWERS  TO

 ता०  प्र०  सख्या
 PaGEs

 Q.N
 विषय  SuBJECT

 Civilian
 Clerks  Employed

 against 1869  वैज्ञानिकों  के  रिक्त  पदों  पर  काम
 Air  1110. en’s  vacanc  165  2117

 कर  रहे  असैनिक  कलक

 870  पंचायत  समिति  कार्यालयों  के  लिये  Telephones  for  Panchyat  Samiti
 118

 टेलीफोन

 Tibetan  Refugees  2118 1871  तिब्बती  शरणार्थी

 उडीसा  में  डाकिये  Postmen  in  Orissa  2118-19
 1872

 1873  Vacancies  notified
 and

 filled  in
 उड़ीसा  में  अधिसूचित  fea  गय

 rissa  119
 रिक्त  पद  तथा  उन  पर  को  गई

 faa  शक्तियां

 1874  उड़ीसा  में  अनुसूचित  जातियों  तथाਂ  Unemployment  of  S.C.  &S.T.
 Candidates  in  Orissa  2120

 अनुसूचित  आदिम  जातियों  के

 उम्मीदवारों  में  बेरोजगारी

 1875  ब्लाक  में  लेबर  क  टीन  Labour  Ganteen  in  ‘P’  Block  2120

 1876  परमाणु  विस्फोट  का  पता  लगाना  Detection  of  Nuclear  Explosion  2121

 1877  प्रतिरक्षाਂ  मंत्रालय  के  अधीन  अस  निक  Civilian  School  Teachers  under

 सकल  अध्यापक
 Defence  Ministry  2121-22

 1878  भारत  संघ  और  ब्रिटिश  area  Relation  between  the  Indian  U.nion
 and  British  Crown  122

 )'  के  पारस्परिक  सम्बन्ध

 1879  श्रीमतीਂ  पण्डित  की  पश्चिमी  जमाने  Shrimati  Pandit’s  Visit  to  West
 Germany  122

 कीः  यात्रा

 Radio  Stations  at  Patna  and
 1880  पटना  और  रांची  में  रेडियों  स्टन

 Ranchi  2123

 1881  Tsay  रक्षा  कोष  National  Defence  Fund  2123-24

 1882  पाकिस्तान  को  सैन्य  सामग्री  की  Supplies  of  Military
 Equipment to  Pakistan  2124

 सप्लाई

 1883  प्रतिरक्षा  दल  की  रूस  यात्रा  Defence  Teams  Visit  to  U.S.S.R  2125

 Inspectors  of  Mines  a  2125-26 1884  खान  निरीक्षक

 Workers  in  Tailoring  stablish-
 1885  सिलाई  प्रतिष्ठानों  के  कार्यकर्ता  ments  2126

 Co-axial  Gable  Links |  886  समाज  तार  सम्बन्ध  2126-27

 केबल

 1887  आकाशवाणी  में  | द बजभाषा ही  Bhashaਂ  on  A.I  2127-28

 1888  रोडेशिया  में  लड़ने  वाले  अफ्रीकियों  Help  to  Africans  Fighting  in
 Rhodesia  क  2128

 को  सहायता
 ate

 1889  नेहरू  स्मारक  न्यास
 Nehru  Memorial  Tru  ots  2128

 1890  हमारे  नियंत्रणाधीन  क्षेत्र  में
 Flooding  of  Area

 under
 ir  Con-

 trol  by  Pak  2128-29
 स्तान  द्वारा  पानी  छोड  दिया  जाना

 Commemorative  Stamps  2129 1891  स्मारक  टिकट

 Hindi  Sections  of  A.I.R  2129 1892  आकाशवाणी  के  हिन्दी  अनुभाग

 Newsprint  2130 1893  अखबारीਂ  कागज

 (v)



 प्रेतों  के लिखित  १४९  ANSWERS  TO  QUESTIONS—Conti

 अता ०  प्र०  सख्या  उठ

 U.Q  Nos  विषय  SuBJECT  PAGES

 1894  वाराणसी  छावनी  बोझ  क्षेत्र  A  चंगी  Octori  Duty in  Cantonment  Borad
 Area,  Varanasi  2130

 1895  ala  द्वारा  पकड़े  गय  भारतीय  Return  of  Captured  Indian  Sol-

 सैनिकों  की  वापसी  diers  by  China  2131

 1896  हिन्दुस्तान  कनेक्शन  कम्पनी  Hindustan  Construction  Co
 (Kerala)  2131

 1897  Second
 Regional  Conference  on सामाजिक  सुरक्षा  सम्बन्धी  दूसरा  Social Security  2131-32

 प्रादेशिक  सम्मेलन

 Tripartite  Committee  for  Indus-
 1898  औद्योगिक  कार्यकर्ताओं  के  लिय

 trial  Workers  2132-33
 त्रिपक्षीय  समिति

 1899  चीनी  उद्योग  सम्बन्धी  दूसरा  मजूरी  Second  Wage
 Roan

 for  Sugar
 Industry  2133

 नोड

 1900  प्रथम  एकता  सम्मेलन  First  Solidarity  Conference.  2133

 1901  स्यालकोट  अंचल  भारत  द्वारा  Pak  Aircraft
 Shot

 Down
 by

 India
 1  Sialkot  Sector  2134

 पाकिस्तानी  विमान  का  गिराया

 जाना

 1902  आगरा  के  निकट  विमान  दुर्घटना  Air  Accident  near  Agra  2134

 1903  फिल्म  कलाकारों  का  काय  क्रम  ‘A  Date  with  Function  2134-35

 2135 1904  स्वामी  रामਂ  तीन  के  डाक  टिकट  Stamp  on  Swami  Ram  Tirth

 1905  Firing  by  East  Pak  Rifles  2135
 gat  पाकिस्तान  राइफल्स  ढारा

 गोलीबारी

 Air  Accident  Near  Delhi  2135-36 1906  दिल्‍ली  के  निकट  विमानਂ  दुर्घटना
 are acc 1907  पाकिस्तान  द्वारा  भारतीय  वाय  Air  sp  iolations  by  Pak  2136

 सीमा  का  उल्लंघनਂ

 1908  अखिल  भारतीय  राष्टीय  राइफल  Supply  of  guns  at  All India  Na-
 tional  Rit  165  Association .  2  136-37

 संस्था  को  बन्दूकों  का  दिया  जाना

 1909  आया  कारखानों  में  स्टेनोग्राफर  Stenographers  in  Ordance  Factories  2137

 1910  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  के  संबद्ध  तथा  Stenographers  in  Attached  and
 Subordinate  offices  of  efence

 अधीनस्थ  कार्यालयों  में
 Ministry  2137-38

 ATH

 2138 1911  पुतंगाल  में  चुनाव
 Elections  in  Portugal

 Second  Atomic  Reactor  in  KNRa-
 1912  राजस्थान  में  दूसरी  परमाणु  भट्टी  2138 jasthan
 1913  अखबारी  कागज  को  कमी  Shortage  of  Newsprint  2139

 1915  की  पोलਂ  कार्यक्रम  KI  POL’  Programme  2139

 1916  आगरा  जनरल  पोस्ट  आफिस  में  Explosion  in  Agra  neral
 Post  Office  2139-40

 विस्फोट

 1917  भूमि  के
 नीचे  खानों  में  काम  करने  Prizes  for  Underground  Mine

 Workers  2140

 मजदूरों  को

 बलोचिस्तान  में  बाज़ार  निधियों  Employees  of  ‘Bazar  Funds’  in
 Baluchistan  now  Serving  in

 के
 कर्मचारी

 जो
 अबਂ

 भारत  में  India  2141

 सेवा  करते हें  ।
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 पूँजी
 विषय  SUBJECT  PAGES

 Re  :  Motion  for  Adjourrment  2141
 स्थगन  प्रस्ताव के  बारे  में

 (Query)

 Calling  Attention  to  Matter  of
 अविलम्बनीय  लोक-महत्व  के  विषय  की  ओर

 urgent  Public  Importance—
 ध्यान

 चीनी  सैनिकों  के  पागल  रिज  के  पार  से  Intrusion  of  Chinese  troops

 अनाक्रमण
 across  Thag  La  Ridge —

 2142 Shri  Indrajit  Gupta
 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त

 श्री  यशवंतराव  चव्हाण
 Shri  Y.  Chavan  2142-45

 Papers  Laidonthe  Table  2145-46
 सभा-पटल

 पर
 रखे  गये  पत्र

 Financial  Committees—A  Review  2146
 वित्तीय  समितियां--एक  समीक्षा

 राज्य-सभा  से  सन्देश  Message  from  Rajya  Sabha  2146

 Statement  under  Direction  115  re:
 उड़ीसा  सरकार  के  लेन-देन  पर  त्रिदोष

 Special  Audit  Report  on Orissa
 लेखा-परीक्षा  प्रतिवेदन  के  बार  में  Government  Transactions

 115  के  अंतगर्त

 Shri  P.  K.  Deo  e  2147 श्री  प्र०  के०  देव

 श्री  नन्दा  Shri  Nanda  कि  e  2147-48

 Adivisory कार्य  मंत्रणा

 बयालीसवाँ  प्रतिवेदन  2148 Forty-Second  Report

 Bills  Introduced—

 विस्थापित  व्यक्ति  तथाਂ  (i)  Displaced  Persons  (Com-
 pensation  and  Rehabilitati-

 संशोधन  विधेयक  on)  Amendment  Bill;  2148

 2149 दिल्ली  उच्च  न्यायालय  विधेयक  (ii)  DelhiHigh  Court  Bill

 उत्तर  प्रदेश  के  राज्यपाल  द्वारा  जारी  किये
 Re  :  Ordinance  issued  by  Gov

 गये  अध्यादेश  के  बार  में  rnor  of  U.P.  2149-50
 Motions  Re:  (i)  Food  Situation

 (1)  खाद्य  स्थिति तथा  (  2)  अनावृष्टि के  परि  (ii)  and  Situation  arising
 outof  Drought  Conditions—

 णा मत् वरूप
 उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में

 श्री  मोरे  Shri  K.  L.  More  2150-51

 श्री  बालकृष्णन  Shri  Bal
 akrishanan

 2151-52

 डा०  लक्ष्मी  मल्ल  सिंघवी  Dr.  L.  M.  Singhvi  e  1152-54

 श्रीमती  रेणुका  राय  Shrimati  Renuka  Ray  e  2154-55

 श्री  प्र०  चे  बरुआ  2155-56 Shri  P.  C.  Borooah

 Shri  Muthu  Gounder  2156-57 श्री  मुत्तु  गोंडल

 Shri  Linga  Reddy  ह  2157 श्री  लिंग  रेड्डी

 Shrimati  Jamunadevi  2158 श्रीमती  कं  zat

 श्री  जी०  भ  कृपलानी  Shri  J.  B.  Kripalani  .  2158-59

 श्री  दि  fao  चौधरी  Shri  D.S.  Chaudhuri  2159-60
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 विषय  पृष्ठ
 SuBjzct  Pacrs

 श्री  अ०  alo  विद्यालंकार  Shri  A.N.  Vidyalankar  2161

 श्री  कोया  Shri  Mohammed  Koya  2161-62

 श्री  राजद वर  पटल  Shri  Rajeshwar  Patel  2162-64

 Shrimati  Shakuntala  Devi श्रीमती  शकुन्तला  दवी  2164-65

 श्रीमती  मिनीमाता  Shrimati  Minimata  2165

 श्री  दिवर्मात  स्वामी  Shri  Sivamurthi  Swamy  2165-66

 श्री  जसवन्त राज  महता  Shri  J.  R.  Mehta  2166-67

 श्रीमतीਂ  शारदा  मुकर्जी  Shrimati  Sharda  Mukerjee  2167-68

 श्री  हिम्मतसिंह जी  Shri  Himmatsinhji  2  168-69

 डा०  मलकीत  Dr.  Melkote  2170

 श्रीमती  सहोदरा  बाई  राय  Shrimati  Sahedra  Bai  Rai  2170-71

 श्री  अचल  सिंह  Shri  Achal  Singh  2175

 श्री  का  Fo  पन्त  Shri  K.  C.  Pant  2176-77

 डा०  Alo  श्री०  अणे  Dr.  M.S.  Aney  2177-78

 श्री  क०  ना०  तिवारी  Shri  K.N.  Tiwary  2178-78

 Shri  D.S.  Patil  2179 पी  to  दि०  पानी

 श्री  स०  पाटिल  Shri  S.B.  Patil  2179-80

 श्री  बालगोविन्द  वर्मा  Shri  Balgovind  Verma  2180-81

 sty  यशपाल  faz  Shri  Yashpa  ड  Singh  2181-82

 श्री  कार  लाल  बरवा  Shri  Onkar  Lal  Berwa  a  2182

 श्री  मा०  ले  जाधव  Shri  M.  L.  Jadhav  2182

 श्रीमती  लक्ष्मी  बाई  Shrimati  Laxmi  Bai  2183

 श्री  प्रिय  गीत  Shri  Priya  Gupta  2183

 श्री  बाकर  अली  मिर्जा  Shri  Bakar  Ali  Mirza  e  2  183-84

 शनी  fara  प्रसाद  Shri  Vishram  Prasad  ्  2184

 पूर्व  पाकिस्तान  के
 हिन्दुओं  के  भारत

 आने  Half-An-Hour  Discussion
 re:

 Hindusin  Ez  Pakistan  debar-
 प्रतिबन्ध  के  बारें  में  आधे  घंटे  की  red  from  coming  to  India—  e

 श्री  प्रकाश  वीर  शास्त्री  Shri  Prakash  Vir  Shastri  2171-72

 2173-75 श्री  स्वर  सिंह  Shri  Swaran  Singh
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 ee

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock.

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 Mr.  SPEAKER  In  the  Chair  थ

 प्रश्नों  के  alfa  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 प्रतिरक्षा  तथा  ara  स्थिति  को  मजबूत  बनाना

 *  65  उनक  श्री  हरिश्चद्र  माथुर  :.  क्या  अधीन  मंत्री  यह  बताने  कीः  कपा  करेंगे  कि  :

 प्रतिरक्षा  तथा  खाद्य  स्थिति  को  मजबूत  बनाने  तथा  उस  पर  ध्यान  केन्द्रीत  करने  के  लिये

 क्या  विशेष  कदम  उठाये  गय  और

 क्या  प्रक्रिया  तथा  वित्तीय  नियमों  में  प्रभावी  तथा  शीघ्र  क्रियान्विति  के  लिये  उचित  संशोधन

 किये  गये  हे  ?

 मंत्री  के  सभा-तिव  ललित  :  और  :  विवरण  सभा  पटलਂ  पर

 रखा  जाता  है  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी ०  5305/65  ॥]

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  क्या  माननीय  प्रधान  मंत्री  खाद्य  की  कमी  के  बारे  में  अधिकारियों  द्वारा

 दिये  गये  परस्पर  विरोधी  व्यक्तयों  से  उत्पन्न  सेनापति  का  स्पष्टीकरण  करेंगे  ?  अविलम्बनीय  काय  क्रम
 को  उचित  ढंग  से  क्रियान्वित  करने  के  लिये  क्या  प्रभावी  कदम  उठाये  गये  में  जानना  चाहता  हूं  कि

 क्या  कोई  उत्तरदायित्व  निर्धारित  किया  गया  या  कार्य  ऐसे  ही  चलता  रहेगा  ?.  माननीय  खाद्य  मंत्री

 कलਂ  ही  इसे  उचित  ढंग  से  क्रियान्वितਂ  न  होने  की  शिकायत  कर  रहे  थे

 प्रधान  मंत्री  तथा  अणुशक्ति  मंत्री  लाल  ब्र हा दूर
 :  दोष  तथा  कमियां  होती

 यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  हर  व्यवस्था  पुत्र  खाद्य  मंत्री ने  भी  यही  कहा  था  ।  प्रयत्न  यह  करना  है
 कि  कमियां  दूर  की  राज्य  सरकारों  को  विशेष  रूप  से  खाद्यान्न  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिये  ध्यान

 केन्द्रीत  करन  को  कह  गया है  ।  जिला  शीशों  को  खाद्य  उत्पादन  के  काय  को  देखने  के  लिये  विशेष  रूप  से

 कहे  गया  है  |  वास्तव  में  यह  सुझाव  दिया  गया है  fe  वे  अपना  दैनिक  कार्य  अपने  आधीन  किसीਂ  अन्य

 अधिकारी  को  सौंप  दें  ।  यह  कहना  तो  कठीन  है  कि  इस  के  परिणाम  क्या  परन्तु  फिलहाल  देहाती
 क्षेत्र  में  इस  बारें  में

 काफी  उत्साह  है  ।  किसान  भी  अपनी  ओर  से  पुणे  प्रयत्न  कर  रहें  हू  ।  जहांतक
 मेरी  जानकारीਂ  है  जिला  प्रशासन  भीਂ  अधिक  सिंक  है  ।

 2063
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 Oral  Answers  December  6,  1965

 निए

 श्री  हु रि चन्द्र  माथुर  :  मेरे  का  पहला  भाग  यह  था  कि  का  माननीय  प्रधान  मंत्री  खाद्य  की

 कमी  के  बारे  में  परस्पर  विरोधी  व्यक्तियों  से  उत्पन्न  भ्रांति  का  स्पष्टीकरण  करेंगें  ।  कमी  की  मात्रा

 कितनी  है  ?  कुछ  लोग  30  लख  टन  बताते  जबकी  दुसरों  का  अनुमान  50  लख  टन  फिर  में
 ने

 अविलम्बनीय  काय  क्रम  तथा  उसकी  क्रियान्विति  के  बारे  में  पुछा  है  |

 श्री  लाल  बहादर  शास्त्री  :  मेरे  लिये  यह  बताना  कठिन  है  कि  वास्तव  में  कमी  कितनी  होगी  ।  इस

 बारे में  कुछ  मतभेद है  ।  यदि यह  कमी  30  लाख या  40  लाख  टन  हुई  तो  भी  बहुत  ज्यादा है
 अविलम्बनीय  कांयं  क्रम  को  शीघ्रातिशीघ्र  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  है  और  वादविवाद  का  उत्तर  देते

 समय  खाद्य  मंत्री  इस  बारे  में  बतायेंगे  ।

 श्री  हरिशचन्द्र  माथुर  :  क्या  माननीय  प्रधान  मंत्री  को  विदित  हैं  कि  यदि  हमें  प्रतिरक्षा  उत्पादन  में

 आत्मनिर्भर  होना  है  तो  इलेक्ट्रॉनिक  उद्योग  का  विकास  हमारे  लिये  आवश्यक  पाकिस्तान  के

 साथ  हुए  संघ  को  देखते  प्रतिरक्षा  की  सहायता  इलेक्ट्रॉनिक  उद्योग  का  विकास  करने  के

 सरकार  ने  क्या  प्रभावी  कदम  उठाये  ह  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय में  प्रतिरक्षा  उत्पादन  मंत्री  अ०  म०  :  हम  स्वयं  इस  तथ्य  के

 प्रति  जागरुक  हें  कि  इलेक्ट्रॉनिक  उद्योग  अभी  अपनी  प्रारम्भिक  अवस्था  में  है  ।  जैसा  कि  सदन  को  ज्ञात  है

 कि  1963  में  प्रतिरक्षा  इलेक्ट्रॉनिक  उपकरणों  तथा  aafar  इलेक्ट्रॉनिक  उपकरणों  के  सर्वेक्षण  के  प्रमुख

 पर  विचार  करने  के  लिये  भाभा  समिति  का  गठन  किया  गया  था  ।  उन्होंने  22  प्रतिवेदन  पेश  किये  हैं

 और  उन  का  अन्तिम  न  निवेदन  अभी  प्राप्त  नहीं  हुआ  जिसकी  इस  महीने  मिलने  की  सम्भावना  है  ।

 उनको  अन्तरिम  रिपोर्ट  के  अधार  पर  प्रतिरक्षा  संस्थानों  तथा  गर सरकारी  संस्थानों  की  वर्तमान  क्षमता  को

 बढ़ाने  के  लिये  कई  कदम  उठाये  गये  प्रतिरक्षा  क्षेत्र  जसा  कि  सदन  को  विदित  है  सब  से  बड़ा

 कारखाना  भारत  इलेक्ट्रानिक्स  वहां  8  करोड़  रुपय  से  9  करोड़  रुपये  तक  के  मूल्य  के  संचार  उपकरण

 बनायें  जा  रहे  हूं  ।  मिग  कारखाने  के  सहायक  उद्योग  के  रूप  में  हैदराबाद  में  भी  हम  एक  इलेक्ट्रो लिक
 कार बाते  की  स्थापना  कर  रहे  हाउस  इलेक्ट्रो निक  कारखाने  में  दूसरे  उपकरण  बनाये  जा पग  |  लगभग

 आधा  दर्जन  कारखाने  गैरसरकारी  क्षेत्र  में  है  ।  उन  से  पुर्जे  तथा  दुसरी  वस्तुओं  का  उत्पादन  बढ़ाने  को

 कहा  जा  रहा  है  ।  विभिन्न  हवाई  जहाज़  बनाने  वाले  तथा  तत्संबंधी  उद्योगों  जैसा  कि  इलेक्ट्रा निक
 तथा  राडार  अणुशक्ति  तथा  टाटा  आधारभूत  अनुसंधान  संस्थान

 इंस्टीट्यूट  ऑफ  फण्डामेन्टल  रिसने  )  को  नजूल  कच्चे  माल  पर  काय  करने  को  कहा  जा  रहा  है

 क्योंकि  इलेक्ट्रोनिक  उद्योग  के  विकास  में  इसका  महत्वपूर्ण  स्थान  है  ।  में  सदन  को  विश्वास  दिलने

 चाहता हूं  कि  इस  द  में  कार्यवाही  की  जा  रही  प्रतिरक्षा  सम्भरण  नामक  नये  विभाग  को  इस  उद्योग

 के  विकास  का  काय  सौंपा  गया  है  ।

 श्री  नाथ  पाई  :  प्रधान  मंत्री  ने  खयानत  के  बारे  में  की  जा  रही  कार्यवाही  के  बारे  में  बताया  और

 कहा कि  मतभेद  इस  नवीं  खाद्यान्न  की  कमी  की  वास्तविक  मात्रा  के  बारे  में  है  ।  क्या  उन  का  ध्यान  खाद्य

 मंत्रालय  TIT  अन्य  मंत्रालय  की  परस्पर  विशेष  रिपोर्टों  की  ओर  दिलाया  गया  है  ?  क्या  यह  सच  है  कि

 अन्तर-मंत्रालय  तथा  अन्तर  विभागीय  इस  प्रतिस्पर्घा  के  कारण  ही  देश  में  वास्तविक  कमी  का  कम  अनुमान

 लगाने  की  प्रवृति  है  ।  क्या  उन्होंने  इस  तथ्य  पर  भी  ध्यान  दिया  है  कि  ख्यात  की  कमी  जो  इस  वर्ष

 चिन्ताजनक  सीमा  तक  पहुंच  गई  दुसरा  मंत्रालय  द्वारा  इस  आधार  पर  की  यह  केद्र  से
 अधिक  प्राप्ति

 का  प्रयत्न  घटा  कर  दिखाया  जा  रहा  ?

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  :  में यह  नहीं  समझता  कि  केन्द्र से
 अधिक  प्राप्ति  के  प्रयत्न  में  राज्य

 बझकर  अपने  आंकड़ों  को  बढ़ा  चढ़ा  कर  बताते  क्योंकि  उन्हें  हमारी  वर्तमान  स्थिति  पुश्त  ज्ञात  है  ।

 आयात की  स्थिति  भी  आसान  नहीं  मेरे  विचार मे  इस  समय  आकड़ों  के  बारे  में  कुछ  मतभेद  परन्तु

 कुछ  समय  शायद  जल्दी  हमें  वे  आंकड़े  प्रतप्त  हो  जो  बहुत  हद  तक
 ठीक  होंगे

 और  कमी

 के  वे  आंकड़े  विभिन्न  मंत्रालयों  सहित  केन्द्र  तथा  राज्य  को  मान्य  होंगे  ।
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 att  रामनाथन  Sears  :  क्या  सरकार  ने  1966-67  में  उर्वरक  के  आयात  पर  की  जाने  वाली
 विदेशी  मुद्राਂ  के  बारे  में  निर्णय  कर  लिया  है  ?

 श्री  लाल  बहादूर  शास्त्री  :  मामला  अभी  विचारधीन है  ।

 श्री  कपूर  सिह  :  क्या  सरकार  ने  किसानों  की  अधिकतम  सीमा  को  हटाने  तथा  कृषि  सम्बन्धी

 साधन  सामग्री  को  सुगमता  से  दिये  जाने  कभी  विचार  किया  क्यों  यही  इस  समस्या  का  उत्तम
 तथा  सरलतम  हल  जिसके  बारे  में  सरकार  चिन्तित  और  यदि  तो  उसका  परिणाम  क्या  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्री  :  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  करने  की  नीति  का  समय  समय  पर

 पुनर्विलोकन  किया  गया  और  अब  यह  निश्चय  कर  लिया  है  कि  जो  भी  निर्णय  किये  जा  चुके  उन्हें
 शीघ्रता

 से
 क्रियान्वित  किया  जाये  ।  इस  सम्बन्ध  में  कोई  अन्तिम  निर्णय  होना  चाहिए  और  कोई

 अनिश्चितता  पैदा  नहीं  की  जानी  चाहिए  ।

 श्री  सुरेन्द्र नाथ  द्विवेदी  :  कब  तक  ?  कितने  वर्षों  में  ?

 श्री  नन्दा  :  एक  या  दो  राज्य  जिन्हें  अभी  इसे  क्रियान्वित  करना  शीघ्र  ही  क्रियान्वित  करेंगे  ।

 में  नहीं  समझता  किइस  समस्या  के  कारण  भविष्य  में  कोई  कठिनाई  उत्पन्न  होंगी  ।

 श्री  दी०  च०  शर्मा  :
 हाल  ही  में  वैज्ञानिकों  का  एक  दल  हमारे  अग्रिम  मोर्चों  पर  गया  था  ।  उन्हें

 उस  सम्बन्ध  में  क्या  विशेष  काय  सौंपा  गया  कया  उन्हें  प्रतिरक्षा  उपकरणों  के  सम्बन्ध  में  कोई  विशेष
 काय  सौंपा  जायेगा  ?  यदि  तो  वे  किस  मंत्रालयਂ के  अधीन  काय  करेंग  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यदावन्तराव  :  वास्तव  में  वैज्ञानिकों  के  उस  दलਂ  का  कार्यक्षेत्र

 सीमित  था  ७७ ज  काय  उन्हें  करना  उस  में  से  एक  शास्त्रों  के  असर  का  तथा  उन  में  पायी  जाने  वाली

 कमियों  का  अध्ययनਂ  करना  था  ।  इस  का  और  कोई  कार्य  न  था  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  गर-सरकारी  क्षेत्र  के  प्र  मुख  प्रवक्ताओं  कि  इस  शिकायत  सरकार  की  क्या

 प्रतिक्रिया  कि  उन्हें  प्रतिरक्षा  उत्पादन  में  उचित  स्थान  नहीं  दिया  बल्कि  उन्हें  केवल  सहायक

 वस्तुओं  तथा  पुज  TATA  को  कहा  जाता  क्या  सरकार  प्रतिरक्षा  उत्पादन  में  उन्हें  अ  ठीक  स्थान  देने  की

 उनकी  माँग  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  प्रति  रजा  सें  प्रतिरक्षा  सम्सरण  मंत्री  :

 जहां  तक  गर-सरकारी  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  वे  बहुत  सी  उन  वस्तुओं  को  बना  सकते  जिन  का  हम

 आजकल  आयात  कर  रहे  हें  ।  वास्तव  में  हम  ने  प्रविधियों  का  एक  दल  विभिन्न  उद्योंगों  में  भेजा

 पतियों  से  बातचीत  की  है  और  उन्हें  बहुत  सी  वे  चीजें  दिखाई  जिन्हें  वे  बना  सकते  हे  ।  उन्हें  सहायता

 दी  जायगी  तथा  उन  से  सहायता  और  सहयोग  प्राप्त  किया  जायेगा  |

 Shri  Kishen  Pattnayak  ;  Will  the  Prime  Minister  take  firm  steps  to  exempt
 the  small  cultivators  and  cultivators  of  backward  area  from  laiad  revenue  and  canal

 tax,  keeping  in  view  that  agriculturists  need  more  capital  to  step  up  their  pro-
 duction?

 Shri  Lal  Bahadur  Shastri  :  It  is  not  ayUnion  subject.  It  is  a  State  subject
 and  they  can  consider  it,  if  they  so  desire.

 श्री  प्र०  चे  बरुआ  :  आसाम  esa  की  अपनी  हाल  की  यात्रा  के  दौरान  माननीय  प्रधान  मंत्री  ने

 कहा  कि  aaa  के  सीमा  राज्य  को  सारे  देश  की  का  काय  करने  के  साथ  देवा  का  अन्न

 भंडार भी  होना  चाहिए  ।  कया  उस  राज्य  को  दौ  हरा  कार्य  करने  के  लिपे  कोई  विशेष  सहायता
 दी

 जायेगी  ।
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 नहीं  समझता  किसी  अन्य श्री  लाल  बहादूर  शास्त्री  :  आसाम  पहले  ही  अच्छी  स्थिति  में  है  ।

 राज्य  को  इस  अधिक  प्राथमिकता  दी  जायेगी  ।

 Shri  Bade  The  Statement  reads

 अधिप्राप्ति  की  नीति  का  पुनर्विलोकन  किया  गया  हें  और  राज्य  सरकारों  को  विभिन्न  कदम

 उठाਂ  कर  अधिक  से  अधिक  खाद्यान्न  प्रप्त  करने  को  कहा  गया  है  ।

 Whether  they  have  issued  instructions  to  various  States  for  "procuring  food-

 grains  by  various  measures i.  e.  by  coercion  also,  whether  foodgrain  is  available
 with  them  or  not?  Whether  Government  are  aware  that  there  is  discontentment

 among  the  cultivators  and  the  national  integrity  is  at  stake?

 Shri  Lal  Bahadur  Shastri  :  The  policy  of  procurement  is  that  only  the  उपान

 plus  quantity  with  the
 agriculturists

 is
 procur  ed,  which  he  takes  to  the  market  for

 selling.  There  can  be  no  coercion,  which  is  against  our  policy.

 नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  का  स्मारक

 *654.  श्री  स०  Wo  सामन्त

 श्री  सुबोध  हंसना

 श्री  स०  ला०  द्विवेदी

 कया  बेदेशिक-काये मंत्री  20  1965 के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  729  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में NO

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  की मृत्यु के  सम्बन्ध  में  शाहनवाज़ खां  समिति  के
 प्रतिवेदन  की  उपपत्तियों  तथाਂ  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  श्री  जवाहर  लाल  नेहरू  की  टिप्पणियों  &

 जापान  में  रेंकोजी  मन्दिर में  रखी  हुई  नेता जी  की  भस्म  भारत  लाने  का  विचार कर  रही

 यदि  तो  क्या  दिल्‍ली के  लाल  किले  के  सामने  उनका  उपय  क्त  स्मारक  बनाया  जायेगा

 ओर

 यदि  तो  नेताजी  की  स्मृति  किस  प्र का  सुरक्षित  रखी  जायेंगी  ?

 वैदेशिक-कार्यो  मंत्री  स्वर्ण  अभी  यह  विचार  नहीं  है
 !

 और  :  निर्माण  और  आवास  मंत्रालय  आजकल  सात  राष्ट्रीय  नेताओं  की  मूर्तियों  के

 रूप
 में

 छि
 दलली  में  स्मारक  बनाने के  eq  पर  विचार  कर  रहा है  |  नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  से

 एक हूं  ।

 श्री  स०  च०  सामन्त :  क्या
 यह  सच  नहीं है  कि  1948 से  इस  सदन  में  नेता  जी  की  भस्म  को  जापान

 से  लाने के  लिए  मांगे  होती  रही  में  जानाना  चाहता हूं  कि  सरकार  अब  भी  इस  पर  विचार  क्यों  नहीं
 कर  रही

 श्री  स्वर्ण  सिंह  :  यह  बात स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री ने  राज्य सभा  वक्तव्य देते  मेरे  विचार  में
 11  1956  को  स्पष्ट कर  दी  थी  ।  उन्होंने  कहा था  कि  उनके  परिवार  के  सदस्यों की  भी

 सलाह  ली  जायगी  और  उपयुक्त समय  पर  भस्म  को  भ  लाया  उनके  मतानसार उस  समय  तक

 उपयुक्त  समय  नहीं  आया  था  ।
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 श्री  स०  चे  सामन्त  :  क्या  सरकार  को  समाचार  पत्रों  में  छपे  इस  वक्तव्य  में  कि  बला मारी  आश्रम

 के  बाबा  नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस
 कोई  संदेह  है

 ?  यदि  यह  वक्तव्य  सही  नहीं  तो  सरकार  उसका

 खण्डन  क्यों  नहीं  कर  रही  ?

 श्री  स्वर्ण  fag  सरकार  को  विदित  है  कि  वह  बाबा  नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  नहीं  है  ।

 इसी  को  खण्डन  समझ  लीजिए  |

 Shri  M.  L,  Dvivedi  :  I  think  proposal  to  instal  a  fullsize  statue  of  Netaji
 Subhas  Chandra  Bose  in  his  memorium  some  where  near  Red  fort  is  being  con-
 sidered  by  Government  or  the  Municipal  Corporation.  May  I  know  what  would
 be  Government’s  co-operation,  in  this  regard,  from  where  the  statue  would  be

 brought  and  what  would  be  the  cost  thereof?

 Shri  Swaran  Singh  :  The  Ministry  of  Works,  Housing  and  Supply  has
 constituted  a  Committee  to  consider  the  proposal  and  the  proposal  is  under  their
 consideration?

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :  May  I  know  whether  Government
 will  instal  the  said  statue  after  proper  enquiry  of  Shoulmari  Ashram  and

 making  it  sure  that  Shoulmari  Sadhu  is  not  Netaji,  as  is  being  reported  by  news-

 papers?

 Mr.  Speaker  :  The  question  has  been  answered.

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :  Government  should  not  allow  such

 news  to  95  padlished  in  the  newspapers.

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  शाहनवाज  समिति  ने  टोपों  में  रन कोजी  मन्दिर

 में  एक  कलश  में  नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  की  तथाकथित  अस्थियों  का  कोई  ज़िक्र  नहीं  किया  है  और

 यदि  at,  तो  क्या  सरकर  स्पष्ट  रूप  से  यह  कह  सकती  है  कि  वह  इन  तथाकथित  अस्थियों  को  बांस  से

 नहीं  छुएगी  जब  तक  कि  उसको  इसके  विरुद्ध  कोई  प्रमाण  नहीं  मिल  जाता  ?

 श्री  स्वर्ण  सिह  :  शाहनवाज़  समिति  के  प्रतिवेदन  को  सभा पटल  पर  रख  दिया  गया  है  और  माननीय

 सदस्य  उसकों  देख  सकते  हे  ।  प्रतिवेदन  में  एक  जगह  कहा  गया  है  :

 अस्थियों  को  सच्ची  जाता है  तो  रत कोजी  मन्दिर  उनका  अन्तिम  स्थान  नहीं  हो  सकता

 है  ।  इन  अस्थियों  को  समूचित  आदर  के  साथ  भारत  शीघ्र  लाया  जाये

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  यह  यदि  बहुत  बड़ी  है  ।

 श्री  स्वर्ण  सिह  .  .  .  .  और  उनके  लिये  किसी  उपयुक्त  स्थान  पर  स्मारक  बनाया  जाये  ।”

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  इस  बात  का  कोई  प्रमाण  नहीं  है  कि  वे  सच्ची  अस्थियां  हें  ।

 Shri  Sheo  Narain  :  What  objection  Government  has  in  bringing  over  the

 ashes?

 Mr.  Speaker  :  Has  he  not  heard?  He  has  told  the  objection.

 Shri  Rameshwaranand.  Is  it  not  a  wasteful  expenditure  on  the  statues  of

 the  leaders  at  a  time  when  the  country  is  passing  throughthe  crisis?
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 Shri  Yashpal  Singh  :  Are  Government  aware  that  there  are  persons  who

 reviously  observed  Shradha  of  Netaji  but  now  the  same  very  persons  are  cr¢a-

 ting  confusion  and  saying  that  Netaji  is  alive,  if  so  the  action  being  taken  by
 Government  against  them?

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :  It  has  appeared  in  the  newspapersg

 ShriSwaran  Singh  :  What  can  reply  to  this.  [If  anybody,says  let  him

 say,  what  action  can  we  take  against  him?

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :  It  is  constantl  appearing  in  the  news-

 papers,

 t reel  fin  thie eCil  11  Uliis  matter. Shri  Swaran  Singh  ६  Government  has  satisfied  i

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :  Stop  that.  Such  persons  should  be

 prosecuted.

 Mr.  Speaker  :  Order,  Order.

 श्री  प्र०  चक्रवर्ती  :  FAT  जापान  से  नेताजी  की  अस्थियों  को  मंगाने  में  सरकार  को  इसलिये

 कि चा हूट  है ंकि  कुछ  लोगों  का  यह  पक्का  विश्वास  है  उन  परिवार  के  सदस्यों  का  भी  कि  नेताजी  अभी

 जिंदा  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  इसकी  अनुमति  नहीं  देता  ।

 श्री  प्र०  Fo  देव  :  पिछले  जब  में  Taal  में  रेनकोजी  मन्दिर  में  था  तो  मेने  प्रमाण  ढूढ़ने
 का  प्रयत्न  किया  कि  वे  अस्थियां  नेताजी  की  थीं  ।  वहां  पर  भारतीयों  ने  मुझे  बताया  कि  हजरत  बाल  के

 बाल  की  तरह  इस  पर  विश्वास  करना  पड़ेगा  |  यह  तो  केवल  विश्वास  की  बात  है  ;  इसका

 कोई  प्रमाण  नहीं  है  ।  यह  देखते हुए  क्या  सरकार  निश्चित  रूप  से  यह  कह  सकती है  कि  सब  तरह  केਂ

 अनुमान  लगाये  जाने  बन्द  किये  जायें  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  स्पष्ट  उत्तर  दे  दिया  है  ।

 Shri  Bagri  :  Will  the  Govt.  try  to  stop  such  thing  ?

 श्री  नाथ  पाई  :  क्या  सरकार  के  पास  कोई  जानकारी  है  कि  नेताजी  की  तथाकथित  अस्थियों  को

 कब  और  किन  परिस्थितियों  में  मन्दिर  में  रखा  ?

 श्री  स्वर्ण  सिंह  :  इस  wat  पर  जो  भी  जानकारी  सरकार  को  मिल  सकी  है  वह  शाहनवाज़  समिति

 के  प्रतिवेदन में  दीਂ  गई  है  ।  इसके  अतिरिक्त हमारे  पास  कोई  जानकारी नहीं  है  ।

 श्री  दाजी  :  यदि  यह  भी  मान  लिया  जाये  कि  सरकार  इसको  केवल  प्रचार  समझती  क्या  सरकार

 यह  जानती  है  किः  इस  प्रचार  के  द्वारा  हजारों  रुपया  इकट्ठा  किया  गया  है  ।  कुछ  लोग  नेताजी  के  नाम

 पर  धन  बटोर  रहे  हें  ।  क्या  सरकार  अब  भी  उनके  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  नहीं  करेगी  ?

 श्री  स्वर  fag  :  यदि  गलत  बात  कह  कर  धन  इकट्ठा  किया  गया  है  तो  निश्चय  ही  राज्य  सरकार

 को  उसपर  कार्यवाही  करनी  चाहिये  ।  में  निश्चय  हीਂ  राज्य  सरकार  द्वारा  इसकी  जांच  |

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  :  Have  the  Ministry  of  Defence  received  any

 memorandum  from  the  public  to  the  effect  that  in  view  of  the  requirements  of
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 लित  लाा

 the  country  another  National  Defence  cademy  should  be  set  up  on  the  pattern
 ofthe  Khadakwasala  National  Defence  Academy,  if  so,  the  reaction  of  the

 Ministry  of  Defence  thereon?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यदावन्तराव  :  यहा  मुझे  याद  नहीं  है  कि  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  एसा

 कोई  ज्ञापन  पत्र  मिला  परन्तु  इस  समय  कोई  दूसरी  एकेडेमी  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 ह्

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  :  In  the  name  of  Netaji?

 Shri  Madhu  Limaye  :  Mr.  Speaker,  Sir,  object  to  the  construction  of

 this  question.

 e Mr.  Speaker  ह  Let  the  Hon.  Member  put  his  question.

 Shri  Madhu  Limaye  Kindly  here  me  first.

 Mr.  Speaker  :  I  cannotfdelete  that.

 Shri  Madhu  Limaye  :  A  statement  has  been  laid  in  this  to  the  effect  that

 Pakistani  aircrafts  deliberately  shot  down  this  plane.  How  can  we  call  it  accident.

 This  will  make  Pakistanis  case  easy.  Therefore  the  wordings  of  the  question  should

 be  changed.

 Mr.  Speaker  :  Shri  Prakash  Vir  Shastri.

 Air  Accident  of  late  Shri  B.  G.  Mehta

 ta

 *655.  Shri  Prakash  Vir  Shastri  e  Shri  Vishwa  Nath  Pandey  :

 Shri  Kindar  Lal  ° e Shri  Jagdev  Singh  Siddhanti  :

 Shri  Vidya  Charan  Shukla  e |  Shri  P.  C.  Borooah  :

 Shri  Yashpal  Singh  :

 Willthe  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state

 (a)  whether  some  additional  facts  about  the  air  accident  of  the  late  Chief

 Minister  of  Gujarat,  Shri  B.  G.  Mehta,  have  come  to  light;

 (b)  ifso,  the  details  thereof;  and

 (c)  whether  Pakistan  Government  have  expressed  their  regret  to  the  Govern-

 ment  of  India  over  this  accident?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Defence  (Shri  D.  S.  Raju)  :

 (a)  and  (b).  The  Divector  of  Air  Safety,  Civil  Aviation  Department,  who  in-

 vestigated  the  accident,  has  come  to  the  conclusion  that  the  accident  was  due  to  the

 aircraft  being  fired  upon  in  the  air  by  hostile  aircraft,  and  that  during  the  subse-

 quent  attempt  by  the  pilot  to  take  evasive  action,  the  aircraft  contacted  the  ground
 at  high  speed  on  flat  torrain,  broke  up  and  caught  fire.

 (c)  The  Government  of  Pakistan  have  not  yet  replied  to  our  protest.
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 Shri  Prakash  Vir  Shastri  :  In  view  of  the  fact  that  the  programme  of  the

 Flight  of  the  late  Chief  Minister  of  Gujarat  was  not  known  even  to  his  cabinet

 colleagues  and  yet  this  information  passed  to  Pakistan,  was  it  not  that  some
 Pakistani  spies  were  operating  there?

 प्रतिरक्षा  मंत्री
 यदावन्तराव

 :  जो  जांच  की  गई  है  उससे  ऐसा  क  ई  संकेत  नहीं

 मिला है
 ।  उनके  रडार  में  विमान  को  देख  लिया  होगा  ।  यहि  संभव  हो  सकता है

 ।

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  :  I  wanted  to  know  whether  as  a  result  of
 the  enquirics  made  any  indications  have  come  out  that  the  two  Pakistani
 aircrafts  which  shot  down  Balwant  Bhai’s  plane  had  first  forced  this  plane  of
 ours  to  move  in  Pakistani  territory  and  when  the  pilot  and  Balwant  Bhai  himself
 refused  to  gointo  their  territory,  our  plane  was  shot  down?

 श्री  यशवन्तराव  च  :  प्रतिवेदन  से  यह  चीज़  स्पष्ट  है  कि  जहां  पर  विमान  को  मार  गिराया

 गया  है  उससे  पता  चलता  है  कि  विमान  का  पीछा  किया  गया  था  हो  सकता  है  और  भी  पहले
 आरम्भ  किया  गया  हो  ।  वह  किस  दिशा  में  गया  इसका  कोई  प्रमाण  न्हीं  है  परन्तु  यह  निश्चित  है
 कि  कुछ  देर  तक  विमान  पीछा  किया  गया  ।

 e Shri  Jagdev  Singh  Siddhanti  e  May  I  know  whether:  Government  have
 decided  to  give  some  compensation  to  the  bereaved  families  of  the  deceased

 employees  and  other  companio.s  on  board  with  the  late  Chief  Minister  of  Guja-
 rat?

 श्री  यशवंतराव  चव्हाण  :  में  समझता  हुं  कि  गुजरात  सरकार  द्वारा  प्रबन्ध  किया  गया  है  ।

 श्री  विद्याचरण  शुक्ल  :  कया  गुजरात  के  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  की  उड़ान  के  कार्यक्रम  का  वायु  सेना

 अधिकारियों  को  पता  था  और  क्या  गुजरात  सरक।र  द्वारा  रक्षा  के  लिये  कोई  अनुरोध  किया  गया  था  ।

 जब  फि  स्वर्गीय  मुख्य  मंत्री  पाकिस्तान  के  साथ  अन्तर्राष्ट्रीय  सीमा  के  इतना  निकट  उड़ान  करने  जा

 रहे  थे  और  यदि  तो  कया  जांच  में  सरकार  को  इन  बातों  की  सूचना  दी  गई  है  ?

 श्री  यश वस्त राव  चव्हाण  इस  उड़ान  की  स्वीकृति  देने  से  os  उन्होंने  वाय  मुख्यालय  से  इस
 बारे  में  अनुमति  ले  ली  थी  और  स्वीकृति  अहमदाबाद  से  जामनगर  के  ऊपर  से  होते  हुए  सीधे  मीतापुर
 के  लिये  इसलिये  जामनगर  के  ऊपर  रक्षा  कुछ  प्रबन्ध  किया  गवा  था  ।  यदि  विमान  को  जामनगर

 के  ऊपर  उड़ता  हु
 आ  पाया  जाता  तो  उन्होंने  आवश्यक  सावधानी  बर्ती  दुर्भाग्य

 से  उड़ान  जामनगर  के  ऊपर  से  नहीं  की  गई  ।  यह  स्थिति है
 ।

 Shri  Yashpal  Singh  :  Is  it  a  fact  that  Government  did  not  make  arrange-
 ment  for  that  great  leader’s  flight  through  the  shorter  route  so  that  it  could  not
 have  gone  to  Kutch  area?

 श्री  यदावन्तराव  नचा  :  उड़ान  केवल  सवा  घंटे के  थी  ।  यदि  आप  aaa  देखें तो  पता  लगेगा
 कि  अहमदाबाद  से  मीतापुर  को  ठीक  जामनगर  के  ऊपर  से  होकर  जाना  पड़ता  है  ।  यह  थी  कि

 यदि  इस  बात  का  ख्याल  रखा  गया  होता  तो  उन्होंने  आवश्यक  सावधानी  बर्ती  होती  |

 Shri  Vishwanath  Pandey  :  It  appears  that  the  Enquiry  Committee  has

 not  submitted  its  fullreport.  Do  Government  propose  to  appoint  another  enquiry
 Committee  to  get  a  fulland  detailed  report?

 श्री  यवन्तराव  चव्हाण  :  में  माननीय  सदस्य  के  प्रदान  की  गहराई  को  समझ  नहीं  संकट  हूं  ।  यदि

 वह  चाहत ेहें  कि  हम  और  जांच  करायें  मं  इसकी  कोई  जरुरत  नहीं  समझता  हु

 के  +  ०»
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 श्री  प्र०  do  बरुआ  :  जिस  पाकिस्तानी  विमान  ने
 हमारे  मुख्य  मंत्री  के  विमान  को  मार  गिराया

 के  क  @  ४  क  क वह  किन  परिस्थितियों  में  हमारे  प्रदेश  के  ऊपर  आ  गया  ?  )

 श्री
 यश्वन्तराव  चव्हाण :  गुजरात  के  मुख्य  मंत्री  का  विमान  वहां  से

 2  बज  कर  14  मिनट  पर

 उड़ा  ।  सवा  घंटे  के  बाद  इसके  उतरने  की  आशा  थी  ।  परन्तु  विरासत  कच्छ  की  खाड़ी  के  उत्तर  की  ओर

 गिराया  हुआ  पाया  गया  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  सीतापुर  से  काफी  दूर  ।

 att
 यशवंतराव  चव्हाण :  वह  सीधे

 सीतापुर  नहीं  गये  ।  एसा  प्रतीत  होता  है
 ।  हमार  पास  जो

 है  हमें  उनसे  अनुमान  लगाना  पड़ता  है  ।  एसा  लगता  है  कि
 इस  ओर  रडार

 ने
 हमार  विमान  को

 देखा  3  और  पकिस्तान  के  विमान  ने  हमारे  क्षेत्र  में  आ  कर  हमारे  विमान  को  मार  गिराया  ।

 भारतीय  प्रदेश  में  पाकिस्तानी  सैनिकों  द्वारा  अत्याचार

 +
 *  656.  डा०  aeMtaca  सिंघवी  श्री  धनेश्वर  मीना

 श्री  प्र०्  च 0०  बरुआ  श्री  दे०  जी०  नायक

 श्री  कार  लाल  बैरवा

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  पाकिस्तानी  सैनिकों  ने  जिस  भारतीय  प्रदेश  पर  कब जा  कर

 रखा  है  उसमें  उन्होंने  बहुत  अत्याचार  किए  है  तथा  गांवों  को  जलाया  है  ;  और

 क्या  यह  बात  संयुक्त  राष्ट्र  को  बता  दी  गई  है  और  यदि  तो  क्या  परिणाम  निकले  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय
 में  उपमंत्री  द०  स०  राजू )  हां

 ।  पाकिस्तानियों  द्वारा

 गांवों  को  आग  अबोध  असामियों  का  उपहरण  फसलें
 रेल  मागं  उखाड़ने  और

 कांडों  तथा  गुण्डागर्दी  के  अन्य  कामों  के  मामले  नोटिस  में  आए  हें  ।

 एसी  घटनाओं  के  संबंध  में  संयुक्त  राष्ट्रों  के  प्रेक्षकों  को  युद्धविराम  अतिलंघन
 की  शिकायतें

 भेज  दी  हुई  यह  घटनाएं  संयुक्त  राष्ट्रों  के  महासचिव  के
 नोटिस

 में  भी  लाई  wes  ।  संयुक्त  राष्ट्रों
 के  प्रेक्षकों  ने  कुछ  मामलों

 में  पाकिस्तान  के  विरूद्ध  फैसले  दिए  अन्य  मामलों  में  वह  किसी  परिणाम

 पर  पहुंचने  में  समय
 नहीं

 और  अन्य  कई  मामलों  में  उन्होंने  बताया  हैं  कि  शिकायतों  की  जांच  हो  रही

 है  ।  महासचिव  ने  जो  रिपोर्ट  जारी  की  है  उन  में  वह  सभी  cafes  अतिलंघन  की  शिकायतें  नहीं
 आ  जो  हमने की  हें  ।

 *

 डा०  लक्ष्मीमत्ल  सिंघवी  :  कपा  सरकार  ने  उन  व्यक्तियों  के  वक्तव्य  लिये  जिन्होंने  पा  कितनी

 अत्याचारों  को  देखा  था  और  उन  से  बच  निकले  और  जों  वक्तव्य  पाकिस्तान  के  रों  का  कठोरतम

 दोषारोपण  बनेंगे  और  यदि  तो  क्या  सरकार  पाकिस्तान  के  विरुद्ध  जन  मत  उत्पन्न  करने  के  लिए

 इस  वक्तव्यों  के  आधार  पर  कोई  प्रकाशन  निकाले  तथा  उसे  परिचालित  करेगी  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यहावन्तराव  :  माननीय  सदस्य  ने  प्रकाशन  के  बारे  में  अच्छा  सुझाव

 दिया 1  है
 |  मेरा  विचार  है  कि  जब  भी  कोई  शिकायत  की  जाती  तो  स्थानीय  कमांडरों  गवाही  लेते

 हैं  और
 वास्तव

 में
 इस  गवाही

 के  कुछ  अंश  प्रेक्षकों  को  भी  पेश  किये  जाते  जिसके  आधार  पर  वे  कुछ
 न  कुछ  निर्णय  करते  ह्  ।
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 डा०  लक्ष् मीम लल  सिंघवी  :  क्या  इन  अत्याचारों  से  होने  वाले  युद्ध  नियमों  के  उल्लंघन  के  प्रश्न  को

 उठाया  गया  यदि  हां  तो  इस  के  क्या  परिणाम  निकले  और  यह  saw  कहां  उठाया  गया
 है

 !

 श्री  यशवंतराव  WAIN  :  मुझे  इस  की  पूर्वसूचना  चाहिए  |

 श्री  प्र०  do  बरुआ  :  युध्दविराम  के  बाद  पाकिस्तानी  सेना  ने  कितने  स्थानों  पर  अधिकार  किया

 और  क्या  उन  में  से  कोई  स्थान  वापिस  तो  लिया  गया  यदि  नहीं  तो  उन  स्थानों  को  वापस  लेने

 के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 श्री  यद्यावन्तराव  चव्हाण  :  राजस्थान  में  जो  स्थान  उन्होंने  लिए  उस  के  बारे  में
 इस

 सदन  में

 वक्तव्य
 दे  चुका  हूं  ।  युद्धविराम  के  बाद  उन्होंने  फाजिल का  क्षेत्र  में  भी  कुछ  गांव  पर  अधिकार

 कर  लिया

 | @

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  In  the  protest  note  sent  to  Pakistan,  how  much

 compensation  has  been  claimed  and  what  is  the  extent  of  loss  of  life  and  property

 caused  by  arson  and  other  atrocities  perpetrated  by  them?

 थी  यशवंतराव  चव्हाण  इस  बारे  में  हमें  पुरी  जानकारी  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 श्री  बूटा  सिह  :  युद्धविराम  के  बाद  खेमकरन  क्षेत्र  तथा  फाजिल का  क्षेत्र  में  पाकिस्तान  ने  कितने

 गांव  जलाये  है  और  क्या  इस  की  सुचना  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  को  दे  दी  गई  है  ?

 श्री  यशवंतराव  चव्हाण  :  मेरे  पास  वायु  सीमा  का  भारतीय  चौकियों  पर  गला बारी

 तथा  शहरों  और  गांवों  आदि  जलाने  के  बारे  में  कुछ  विस्तृत  जानकारी  जो  इस  प्रकार  है--राजस्थान

 तीन  फाजिल का  चार  लाहौर  15  और  थम्ब  21  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  खेमकरण  में  हुई  घटनाओं  की  संध्या  जानता  चाहते  हैं  ।

 थो  यशवन्तराव  चव्हाण  :  उन्हों  ने  लगभग  सारे  च् खमकरण  को  जला  दिया  |

 श्री  बूटा  सिह  :  क्या  इस  की  सुचना  संयुक्त  राष्ट्र  प्रेक्षकों  को  दे  दी  गई  है  ?

 श्री  यदावन्तराव  चव्हाण  :  हमें  जो  भी  सुचना  प्राप्त  हुई  उसे  महासचिव  तथा  संयुक्त  राष्ट्र
 प्रेक्ष कों

 के  पास  भेज  दिया  गया  है  ।

 श्री  विद्याचरण  शुक्ल  :  कितने  मामले  संयुक्त  राष्ट्र  प्रेक्षकों  के  ध्यान  में  लाये  गये  उन  में  से  कितने

 मामलों  में  अपनी  जांचਂ  के  आधार  पर  उन्होंने  पाकिस्तान  को  उल्लंघनों  का  जिम्मेदार  ठहराया  है  और

 कितने  मामले  अभी  संयुक्त  राष्ट्र  प्रेक्षकों  के  पास  अभिनीत  पढ़े  हैं  ?

 श्री  ATA  चव्हाण  :  संयुक्त  राष्ट्र  प्रेक्षकों  को  बहुत  से  मामलों  के  बताया  गया  है  ।

 श्री  विद्याचरण  शुक्ल  :  लगभग  कितने  मामलों  के  बारे  में  बताया  गया  है  ?

 श्री  यदावन्तराव  चव्हाण  :  मुझे  अत्याचार  के  मामलों  की  वास्तविक  संख्या  की  जानकारी  नहीं

 परन्तु  अभी  तक  बहुत  थोड़े  मामलों  का  निर्णय  किया  गया  हैं  ।

 श्री  हरि चन्द्र  माथुर  :  नाम  मात्र  के  युद्धविराम  तथा  संयुक्त  राष्ट्र  प्रेक्षकों  की  क  ई  प्रभावी  काय

 करने की  असमता  को  देखते  भारत  र  अपने  नागरिकों  के  प्रति  अपने  उत्तरदायित्व  को  निभाने

 के  लिये  कया  कार्यवाही  करेगी  ?
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 श्री  यदवन्तराव  चव्हाण
 :

 में  माननीय  सदस्य
 से

 पुर्णतः  सहमत  हूं
 और

 अनुभव  के  आधार  पर  यह
 स्पष्ट हो  गया  है  कि  इन  घटनाओं  को  होते  रहने

 से  रखने
 में  थे

 प्रेक्षक  बिल्कुल  असमथ  ह  ।  इनके

 रोकने  में  हमें  अपनी  शक्ति  पर  ही  निसार  रहना  होगा  ।

 श्री  हरिचन्द  माथुर  :  यह  नहीं  बताया गया  कि  इन  हालात  में  हम  अपने  यित्व  कसे  निभायेंगे

 श्री  यदावन्तराव च्र्ठ  मेने  कहा  है ंकि  इस  मामले  में  हमें  अपनी  afer  तथा  अपने  प्रबन्धों  पर

 निभा  रहना  होगा  जो  कि  भिन्न  fara  स्थानों  में  भिन्न  भिन्‍नਂ  होगें  परन्तु  हम  काफी  दा क्ति वान  हें  ।

 श्री ही०  ता०  मुकर्जी :  हमें  पाकिस्तान  द्वारा  नेपाम  बम्बों
 के  प्रयोग  की

 खबरें  मिली हें  ।
 यह  ए

 राष्ट्रीय  विधी  तथा  परम्परा  के  हर  नियम  यह  विरुद्ध  बहुत  न् ण्त  काय  है  बया  दुम  पहले
 शरीम गये  इन  आरोपों  की  पुष्टी  कर  ली  है  और  कया  इसे  अन्तर्राष्ट्रीय  सतर र  पर  प्रचार  के  लिये  रखा  है  ?

 श्री  यशवंतराव  चव्हाण  :  युद्ध  के  दौरानਂ  हमारे  नागरिकों  तथा  सैनिक  संस्थानों  को  तहस  नहस

 करने  के  लिये  उन्होंने  नेपाम  बम्बों  का  प्रयोग  किया t

 अध्यक्ष  महोदय  :  सदस्य  महोदय  यह  जानना  चाहते  हे  कि  यां  हम  ने  इस  मामले पर  विचार  किया

 है  और  अन्तर्राष्ट्रीय  संस्थाओं  तथा  न्यायाधिकरण ों  को  इस  सम्बन्ध  में  सुचित  किया  है  |

 श्री
 ही०

 ना०  मुकर्जी :
 वास्तव  में  मेरा  प्रदान  था  कि  कारण  चाहे  कुछ  भी  इस  विषय  पर  सदन

 में  विस्तार  चर्चा  नहीं  की  गई  |  यह  एक  ऐसा  मामला  है  जिसको  हर  अन्तर्राष्ट्रीय  संस्था  केਂ  सामने

 रखा  जाना  चाहिए  ।

 भी  यद्नवन्तराव  चव्हाण :  जहां  तंक  इसे  महत्वपूर्ण
 संस्थाओं  के  नोटिस  में  लान  तथा  प्रचार  करन

 को  सम्बन्ध
 इसका

 प्रचार  किया  गया  है  |  जहां  तक  संयुक्त  राष्ट्र  प्रेक्षकों  तथा  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  का
 सम्बन्ध  केवल वे  ही  मामले  जिनका  युद्धविराम  उल्लंघनों  से  सम्बन्ध  होता  उन  के  ध्यान  में  लाये

 जाते हें  ॥|

 श्री  नाथ  मेरे  श्री  कपूर  सिह  व्दारा  उठाई  गयी  आध  घण्ट  की  चर्चा  के  दौरान
 प्रतिपक्ष

 मंत्री
 ने  इस  चिन्ताजनक  खबर  की  कि  पाकिस्तानी  सैनिक  80  सिख  लड़कियों  को  उठा  ले

 पुष्टी
 की  थी  ।  उन्होंने  यह  भी  faeara  दिलाया  था

 कि  वह  मामले  पर  गोर  करेंगे  और  जो  भी  जानकारी

 उन्हे  प्राप्त  उससे  सदन  को  सूचित  करेंगे  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उन  अभागी  लड़कियों के

 बारे  में  कोई  और  सूचना  प्राप्त  हुई  है
 ?

 शी  यशवंतराव  चव्हाण :
 इस  विषय  पर  एक  दूसरा  तारांकित

 wee
 भी

 परन्तु  यहां
 अच्छा

 होगा
 कि  मं  जानकारी अभी  दे  दूं  , कयोंकि पता  नहीं  हम  उस  प्रदान  तक  पहुंच  पायें  या  न

 पहुंच  पायें  ।  जांच  कीਂ

 जा  रही  है  और  हमें  विस्तृत  ब्यौरे  की  प्रतीक्षा  करनी  होगी  ।  कराची  स्थित  हमारे  प्रतिनिधियों
 सूचना  प्राप्त  हुई  है  कि  उन  51  व्यक्तियों में  से  30 व्यक्ति

 कराची
 में  एक

 कम्प  में
 रखे  गय  उन

 के  नाम  आदि  की  जांच  की  जा  रही  जब  भी  मुझे  पूर्ण  जानकारी  प्राप्त  में  अवश्य  सदन  को  सुचित
 करूंगा ।

 Shri  Bade  It  has  been  asked in  part  (a)
 of  the  question  that  Pakistani  troops

 have  perpetrated  atrocities  in  the  Indian  territory.  May  I  know  whether  it  is
 not

 a

 fact  that  twelve  thousand  Soda  Rajputs  of  Rajasthan  living  in  border  areas  have
 fled  away  asa  result  of  Pakistani  attack  after  cease  fireand  whether  Government
 are  also

 aware
 that  Pakistanis  have  looted  their  property,  abducted  their  women

 folk  and  converted  them?
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 थ्री  यशवन्तराव  चव्हाण :  मूझे  सही  संख्या  की  जानकारी  नहीं  है  ।  इस  बारे  में  मुझे  पूर्वसूचना

 यह  ठीक
 है

 कि
 सीसा  को  दूसरी  ओर

 से
 बहुत  से  राजपुत

 हमारी  ओर  आय  हैँ  और  हमारा
 सामान्य  अनुभव  है  कि  सीमा  के  उस  पार  रहने  वाले  उनकी  सम्पत्ति  छीन  लेते  है  ।  इस  बारे  में  केवल

 अनुमान  लगाया  जा  सकता

 Shri  Bade  Their  property  has  been  snatched  away  and  their  women  folk

 have  been  abducted  and  converted.

 May  I  know  whether  Government  have  got  any  information  and  figures in  this

 regard?

 Has  the  Govt.  any  information  about  how  much  property,  how  many
 women  were  taken  away  by  them  and  how  many  people  were  converted  ?

 Mr.  Speaker  They  have  got  no  figures,  but  have  they  got  any  information  ?

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  उत  का  प्रश्न  बलात  काय  परिवर्तन से  है  ।

 श्री  यद्यवन्त राव  चव्हाण  मने  कहा है  कि  हमें  सूचना  प्राप्त  हुई  है  कि
 सीमा

 के  उस

 पार  रहने  वाले  कुछ  व्यक्तियों
 को

 हमारी
 ओर  आने  को  बाधित  होना  पड़ा  ।  बलात  कार्य  परिवर्तन

 की  जानकारी  के  faq  मझे  पूर्वसूचना  चाहिये  ।

 Shri  Gulshan  May  I  know  whether  Government  have  made  an  attempt
 to  obiain  the  information  that  any  sikh  Gurdwara  or  Mandir  has  also  been  burnt
 in  the  villages,  which  have  been  burnt  in  Khem  Karan,  Fazilka  and  Rajasthan

 ?

 श्री  यशवन्तराव  चव्हाण :  वस्तुत  जानकारी  के  लिये  मुझे  पूर्वसूचना  क्योंकि

 इन  में  से  अधिकतर  स्थान  सीम के  उस  पार  वालों  के  अधिकार में  है  ।  यह  संभव
 है  और

 मेरा
 यह  अनुमान है  कि  जब वे  मकानो ंको  जला  रहे  तो  गुरुद्वारों  या  मंदिरों  को  जलाने  में  उन्हें

 कोई  हिचकिचाहट  +  होगी  ।

 at  ao  नाठ  चतुर्वेदी :  इस  बात को  देखते  हुये  की
 पाकिस्तानी

 न  केवल  युद्ध  नियमों  का

 घन  किया  बल्कि  जानबूझकर  ऐसे  अत्याचार  किय  हैं  जो  जनता  तुल्य  क्या  सरकार  ने

 कभी  इस  प्रश्न  को  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  भी  उठाया है
 ?

 श्री  यशवन्तराव  चव्हाण  मेरे  विचार
 में  इस  प्रश्न

 का  उत्तर
 दिया  जा  चुका है

 ।  मुख्य  प्रश्न  के

 उत्तर में  ही  इन  अत्याचारों  तथा  इस  बारे  में  उठाये  गये  कदमों  का  उल्लेख  है  |

 Shri  Rameshwaranand  Even  after  such  fierce  fighting  with  Pakistan,  their
 forces  are  burning  our  towns  and  launching  attacks  on  us.  May  I  know  what
 our  forces  are  doing?  Are  they  doing  nothing?  Mr  Speak  I  must  get
 an  answer  to  my  question

 Mr.  Speaker
 :  It  willcertainly  be  answered.  The  questions  asked  by  hon.

 Member  should  be  answered.

 श्री  बशवन्तराव  चव्हाण  माननीय  सदस्य को  हमारी  सेना के  काय  के  बारे में  कुछ  गलतफहमी

 यातो  उन्होंने  इसे  बिल्कुल  गलत  समझा  है  या  उन्होंने  क्या  घटनाएं  हो  रही  इस  बारे  में  जानने

 का बिल्कुल  प्रयत्न  नहीं  किया  है  |
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 Shri  Rameshwaranand  :  Am  I  wrong?  You  are  te  lling =  that  we  are  wrong,
 while  you  are  yourself  wrong.  Cases  of  arson,  looting  and  abducting  of

 women  are  happening  and  when  these  are  brought  to  your  notice,  you  say,
 it  is  wrong  statement.

 श्री  कपूर  सिह  :  इन  अभागी  सिख  लड़कियों  के  अपहरण  के  बारे  में  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  को  ज्ञात

 है  कि  15  1965  को  एक  भूतपूर्व  एम  ०
 एल

 ०  ए  ०  सरदार  बखतावार  सिंह  ने  पंजाब

 के  मुख्य  मंत्री  कामरेड  रामकिशन  को  रिपोर्ट  दी  थी  और  उसमें  उन  लड़कियों  के  नाम  तथा  संख्या

 भी  बताईथी  तथा  उस  ही  दिन के  पाक्षिक  पत्र में  जिसका  वह  सम्पादन  करते  है  इसका  उल्लेख

 किया  था  और  यदि  में  उन्हें  लिखित  प्रमाण  दूं  तो  क्या  ag  कोई  कार्यवाही  करेंग े?

 श्री  यशद-उतराव  चव्हाण  :  स्वाभाविक है  कि  इस  बारे  में  मूझे  पंजाब  सरकार  प्राप्त  सुचना
 पर  निर्भर  रहता  होगा  ।  जैसा कि  मैंने  कही  इस  विशेष  मामलों  इस  सदन  के  लिये  दिये
 गये  अपने  आश्वासन  के  अनुसरण  में ने  स्वयं  पंजाब  के  मुख्य  मंत्री  को  जांच  करने  के  लिये  लिखा

 जांच के  उपरान्त  मुझे  उ  नके  प्रतिवेदन  की  प्रतीक्षा  तो  करनी ही  होगी  ।

 श्री  कपूर  सिह  :  इस  आश्वासन  में  यह  वचन  भी  दिया  गया  था  कि  उन  लोगों  विरुद्ध

 कठोर  कार्यवाही  की  जिन्होंने  इस  मामल  में  जानबूझ  कर  देरी  की  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रतिवेदन  के  प्राप्त  होने पर  ही  वह  इस  विषम  पर  विचार  करेंगे  ।

 श्री  दी  चं०  फार्मा  क्या  सरकार  ने  कुछ  मुद्धबन्दियों  के  साथ  पाकिस्तान में  किय  जा  रहे
 अमानवीय  बर्ताव  पर  ध्यान  दिया  यदि  हां  ,  तो  सरकार ने  क्या  कार्यवाही  की  है  और  क्या

 हमारे  यहां  युद्ध  बन्दियों  के  साथ  किय  जा  रहे  अच्छे  बर्ताव  से  उसकी  तुलना  की  है
 ?

 उदाहरणार्थ  में  अथवा  के  एक  शिविर  में  गया  था  ।  क्या  रार कार  इस  बारे  में  कोई  काय  वाही  कर

 रही है  कि  जो  युद्ध  बन्दी  हमारे  देश  से  पाकिस्तान  ले  जाये  जायें  उनके  साथ  और  भी  मानवीय

 बर्ताव  किया  जाये  तथा  उनका  अधिक  ध्यान  रखा  जाय े?

 श्री  यशवन्तराव  चव्हाण  :  इसਂ  बारे में  कि  वहां  कितने  आदमी  उनके  साथ  केसा  बर्ताव

 किया  जाता  और  उन्हों  कहां  रखा  गया  अवश्यक  जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिये  हम

 अन्तर्राष्ट्रीय  रेड  क्रास  संस्था  की  सहायता  ले  रहे  ह  यह  हम  उनके  द्वारा

 प्राप्त  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  परन्तु  अब  तक  बहुत  थोड़ी  जानकारी  प्राप्त  हुई  है  ।

 Shri  Bade  :  I  would  like  to  say  that  such  atrocities  are  being  perpetrated.
 there,  women  have  been  abducted  and  12,000  Soda  Rajputs  have  been  kidnap-

 ped  and  converted.

 आकाशवाणी  की  संसद  समीक्षा  इन  कार्यक्रम
 )

 +

 *658.  श्री  age  सिह  श्री  प्र०  के०  देव  :

 श्री  सोलंकी :  श्री  नरसिम्हा  रेई

 कया  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  सरकार  क्या  ध्यान  आकाशवाणी के  संसद  समीक्षा  इन

 कार्यक्रम  के  बारे में  11  1965  के  आफ  दी  साप्ताहिक  में

 प्रकाशितਂ  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया है  ;  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?
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 सुचना और
 प्रसारण  मन्त्रालय  में  उपभन्त्री

 चे०
 रा०  भरामन ) < (क) जी, हीं ।

 हा
 (a)  सरकार  इस  समाचार में  निहित  आलोचना को  स्वीकार  नहीं  करती  |  संसद  ने

 आकाशवाणी  से  जो  प्रसारण  होता है  उसमें  सभी  दलों  के  सदस्यों  की  बातों  और
 न
 चत  और  निष्पक्ष  ढंग से  स्थान  किया  जाता है  ।

 rar

 श्री  कपूर  सिह
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार नें  संसद  सदस्यों  के  भाषणों  के  वर्गीकरण

 लिये  तीन  AAT  बनाया  हुए  z—-~8ITa  हिन्दू  धन्यवाद  और  हुल्लड़बाजी--यदि  तो

 क्या  सरकार  के  विचार  में  इस  सभा क  योग्य  सदस्यों  के  प्रति यह  अनुचित  नहीं है  ?

 श्री  चे०  रा०  पट्टाभिरामन
 :  माननीय  सदस्यों  द्वारा  लगाये  गय  आरोपों  को  पूरी  तरह  अस्तिव

 करते  हुए  कया में  यह  बता  सकता  हूं  कि  यह  प्रसारण  श्री  जी०  एस०  भागंव ने  किया है  जो  कि  सरका

 ू कर्मचारी नहीं  है  और  न  ही  वह  सुचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  से  सम्बन्ध  परन्तु

 एक  स्वतंत्र  पत्रकार है  फ्रांकेस  एजेन्सी  का  प्रतिनिधित्व  करते  हम

 श्री  |: हैँ  हूँ *  रखा  सरदार  कपूर  fag  के  भाषण  को  सदा  अधिक  महत्व  दिया  जाता  है

 ;
 श्री कपूर  सिह  :  सरकार  की  इस  प्रेस  रिपोर्ट  कि  सुचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  संघ

 लॉक  सेवा  आयोग  की  सिफारिशों  के  विरुद्ध  कुछ  व्यक्तियों  को  महा-निदेशक  के  पद  पर  fi

 करना  चाहता  क्या  प्रतिक्रिया है  ?
 द

 श्री  चे०  रा०  पट्टाभिरासन  मेरा  विचार  नहीं  कि  यह  प्रश्न  मुख्य  प्रदान  से  सम्बन्धित  है
 ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :  I  would  like  to  know  whether  any  —
 vas  televised  wherein  a  correspondent  of  the  Engish  daily  has  said  that  walk-

 “
 out  ofthe  Indian  delegation  from  the  Security  Council  asa  protest  to

 १४  speach  was  unjustified ?

 Mr.  Speaker  We  have'not  yet  reached  the  television  stage,
 _

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :  May  I  know  whether  it  was
 said  there?

 Mr.  Speaker  :  It  might  have  been  said  there  but  we  are  still  dio

 :  कितने  स्टे थ्री  बालकृष्णन

 तता  है  अंतर्बाधा )
 arty

 से  और  कितनी  भाषाओं  में  संसद  समीक्षा

 भ

 श्री  चे०  रा०  पट्टाभिरामन  :  मुझे  इस  प्रश्न के  लिय  सूचना  चाहिये  परन्तु  इस  समीक्षा  प्रत्येक

 दिवस  प्रसारण  किया  जाता  है  .  .  .

 अध्यक्ष  महोदय
 :  यद्यपि  श्री  कछवाय  का  प्रश्न  मुख्य  प्रत  से  संबंधित  नही ंहै  फिर

 सदस्य  महसूस  करते  ह  कि  इस  प्रशन  का  उत्तर  दिया  जात  चाहिये  परन्तु  में  इस  की  अदा  नह

 दे  रहा हूं  के  ४  क  ७  क

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :  I  would  like  to  know  whether  it  is  a  fa

 that  a  prominent  correspondent  of  Engish  daily  has  televised  a  news  that  it  w

 unjustified  and  a  mistake  that  our  Minister  has  walked  out  from  the  Security

 गल  ‘ouncil  as  a  protest  to  Mr.  Butto’s  speech.  Whether  this  is  not  anti-  Indian?

 bad  thing

 थ

 Mes

 ker  :  The  correspondent  has  said  that  he  did  a

 द rs
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 Shri  Prakash  Vir  Shashtri :  The  hon.  member  intends  to  say  whether  such  thing
 ‘should  be  televised  that  the  Indian  External  Affairs  Minister  should  not  have  wal-
 ked  out  from  the  Security  Council.  Itis  insulting  to  us  that  such  things  are  televised
 from  India

 The  Minister  of  Information
 &  Broadcasting  (Smt.

 Indira  Gandhi)
 It  has  already  been  discussed  in  the  House.  This  question  has  already  bee:

 कि  answered,
 There  were  two  different  opinions  about  this  but  the  third,  which

 ich  was

 wa noder
 rate,  was  kept  before  public.  The  over-alleffect  of  this  was  not

 that  \ walk-
 out

 ota  good  thing.

 s  hri  Prakash  Vir  Shashtri  :  No  body  has  asked  about
 oo

 idee
 gee  उच्चायोग

 ७5  श्री  प्र०  के०  देव  eft  ी०  चर  amt  2
 e

 att  कपूर fag
 श्री  wo

 का०  भट्टाचार्य

 श्री  सोलंकी :  श्री  श्यामनारायण  दास

 ः

 ma

 भी  नरसिम्हा  रेड्डी :
 att  हिम्मत सिह का

 थी  हुकम  ara  कछवाय  :  att  रामेश्वर  टांटिया
 :

 श्री  Zo  पुरी  श्री  प्र०  च०
 बरुआ  :.

 श्री  कार  लाल  बैरवा

 क

 पा  बेदेशिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृप

 क्या  भारत  पाकिस्तान  में  अपने  के  तमंचा  रियों  की  संख्या  कम  करने  के  बारे

 rae

 विचार  कर  रहा है  ;  और

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  थ

 ...  वैदेशिक-कार्यो  मंत्री , s(t
 स्वर्ण  fag)  :

 भारत  कर  मे
 anipeal oe

 भारतीय  हाई
 कमीशन  का  अकार  पहल  कम  कर  दिया है  |

 अब  तक  120  कमेंचारी अपने  परिवारों  समेत  भारत  भेजे  गए  हे

 न्

 atte
 के०  देव  :

 क्या
 पूर्वी  पाकिस्तान से  भी  ये  लोग आय  है  ?

 थ्रोस्वणसिह :  पे  सभी  120
 अधिकारी

 कराची
 से

 आये
 पूर्वी

 पाकिस्तान
 rz
 —

 के
 कुछ

 सदस्यों  को  वापस  बुलाये  जानें  का  प्रस्ताव  परन्तु  जहां  तक  मेरी
 जानकारी  है

 रस  प्रस्ताव को  अभी
 अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 थो  प्र०  के०  देव :  कया  पा कित्ता नो  अधिकारी  भो  भारत से  वापस  पाकिस्तान  गये  हे  ?

 थ्रो  स्वर्ण  fag  :  at  ।  पाकिस्तान  उच्चायुक्त  के  सदस्य  भी  वापस  गय
 थ

 श्री  कपूर
 wef

 क्या  सरकार ने  इस  बात
 पर  STAT!

 विचार  किया  है  कि  पाकिस्तान

 में
 भारतीय  वा युक्त में में  सदर  पन  a  रत के  त  में  ह  ;  यदि  तो

 इसके  क्या प
 परिणाम  दर

 की  सस्य
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 श्रवण  सिह  :  सभी  सम्बन्धित  बातों  पर  विचार  किया  गया  था  ।  प्रधान  मंत्री  ने  इस  सभा

 में  एक  भाषण  दिया  था  जिसमें  सभी  बातें  बताई  थी  कि  किन  कारणों  हमें  कराची से  अपने

 उच्चायुक्त  को  वापस  बुलाना  पड़ा  है  और  वहां  कर्मचारीवर्ग  के  सदस्यों  को  कम  करना  पड़ा है  ।

 इस  सभा  को  यह  बात  मालूम  होगी  कि  पाकिस्तान  ने  उच्चायुक्त  के  सदस्यों  के  साथ  कितना

 अमानवीय  व्यवहार  किया था  eu  हमने  विरोध  पत्र  भी  भेजा  जिसको  पाकिस्तान  ने  रद्द
 कर  दिया  था  ।  हमारे  पास  इसके

 सिवाय
 और  कोई  मागं  नहीं  था  कि  हम  कड़ा  विरोध  करते

 और  पाकिस्तान  को  क्षमा  मांगने  को  कहते  और
 इस

 आश्वासन
 के  लिये  कहते  कि  हमारे  उच्चायुक्त

 आम  राजनैतिक  विशेषाधिकार  उपलब्ध  किये  जाये  और  जब  ऐसा  आश्वासन  नहीं  मिला  तो  इस
 के  सिवाय  और  कोई  रास्ता  नहीं  था  कि  हम  अपने  उच्चायुक्त को  ही  वापस  बला

 श्री  कपूर  सिह  मेरे  प्रदान  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया

 अध्यक्ष  महोदय  उन्होंने  एक  लम्बा  उत्तर  दिया  है  ।
 में  उससे  संतुष्ट हूं

 श्री  कपूर  सिह  o o  लम्बे  उत्तर  का  यह  ad  नहीं  कि  प्रश्न  का  उत्तर  दिया  जाता  az
 अधिकतर  प्रश्न  को  टालने  के  लिये  होता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  परन्तु  मुझे  विश्वास  है  कि  seq  का  उत्तर  दिया  गया है

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya
 :  I  would  like  to  know  that  how  many

 persons  are  stil]  there  and  when  they  are  proposed  to  be  repatriated?

 Shri  Swaran  Singh  At  present  there is  no  proposal  to  repatriate  all  the
 members.  About  120  people  have  already  come  back.  I

 think
 110  persons  are

 still  there.

 श्री  नाथ  पाई  प्रधान  मंत्री और  विदेश  मंत्री  द्वारा  दिये  गये  वक्तव्यों
 को  और

 समाचारपत्रों

 में  प्रकाशित  हुए  समाचारों  को  देखतेहुए  कि
 कराची

 में  भारतीय  कर्मचारी  वग  के  साथ  अमानवीय

 व्यवहार  किया  गया
 है  और  कि  उनको  राजन  तिक  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  शिष्टता  भी  नहीं

 दिखाई
 गई है

 क्या  में  जान
 सकता  हूं  कि  प्रधान  मंत्री  ताकत  में  प्रधान  अयूब  के  साथ  होने  वाली

 बैठक  में  me  weet  उठायेंग  कि  यदि  भविष्य  में  भारतीय  उच्चायुक्त  के  ,  कर्मचारियों के  साथ

 एसा  ही  व्यवहार  किया
 गया

 तो  हो  सकता  है  कि  हमें  न  केवल  वहां  अपने  कर्मचारी  वर्ग  की

 संख्या  कोही  कम  करना  पड़े  अपितु  वहां  कराची  में  अपने  उच्चायुक्त  को  बन्द  करने
 के  प्रदान  पर

 विचार  करना  पड़ेगा ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  अणुशक्ति  मन्त्री  (ait  लाल  बहादूर  :  में  इस
 समय

 इस  प्रशन  का
 उत्तर

 नहीं  दे  सकता  |  परन्तु  मान  लो  कि  यदि  वह  एक  दुसरा  प्रस्ताव  रखते  हें  कि  हमें  आपस
 में

 राजनैतिक  सम्बन्ध
 स्थापित  कर  लेनेਂ  चाहिए

 और  हम  दोनों  को
 फिर

 से  उच्चायुक्त  को  वहां

 चाहिये
 |  यदि वह  ऐसा  प्रस्ताव  करते  हूं  तो  हमें  इस  संदर्भ  में  सब  बातों पर  विचार  करना

 पड़ेगा ।

 श्री  नाथ  पाई  :  क्या  आप  कोई  आश्वासन  लेंगे  या  नहीं  ?  राजनैतिक  सम्बन्ध  फिर  से  स्थापित

 करने aT  aa  लाभ  हँ
 ?  मान  लो  कि  यह  wea  उठता  है  तो  क्या  आप  आइवासन  लेंगे  या  नहीं

 ?

 अध्यक्ष  महोदय  यह  तो  एक  काल्पनिक  प्रदान है  |

 श्री  नाथ  पाई  :  0.0  औपकाल्पनिक  प्रेत  नही ंहै  ऐसा  होना  स्वाभाविक है

 ध्यक्ष  महोदय  :  प्रधान  मंत्री  इस
 समय  यह  क  बता  सकते

 हें
 कि  किस  समय  क्या  प्रशन  उत्पन्

 होगा और  उसका  उत्तर  क्या  होगा ?
 श्री

 दी०  चे च०
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 शी  नाथ  पाई  :  यह  मल  प्रद  था  ।

 att
 दी०  च०

 wat
 विदेश  काय

 मन्त्रालय
 द्वारा  यह  बताया  गवा है  कि  120  व्यक्ति  वापस

 आय  हें  क्यां  सें  जान  सकता  g  कि  दूसर  110  व्यक्तियो ंने  इस  संसार में  ar  पिछले  जन्म
 में  पाप  किया  है  जो  उन  को  वहां  ऐसे  अमानवीय  व्यवहार  जिस  का  उदाहरण  किसी  देश

 के  इतिहास में  नहीं  केਂ  लिये  पाकिस्तान  में  छोड़  दिया  गया  है  और  कि  सरकार  इस  बात

 के  लिये  क्या  कर  रही  है  कि  उन  लोगों  को  वहां  पर  किसी  प्रकार  परेशानी  न  हो  और  कि  उन  के

 जीवन  को  भय  न  हो  ?

 att  कपूर  सिह  व्याकरण  की  दृष्टि  से  अंग्रेजी  गलत  है  |

 श्री  स्वर  सिह  :  इस  में  पाप का  कोई  प्रदान  नहीं  है  के  क  क  क

 अध्यक्ष  महोदय  यहां  यह  जानने  के  लिये  नही ंहूं
 कि  यह  अंग्रेजी  व्याकरण  के

 से  ठीक  हैया  परन्तु  इस  बारे  में  सरकार  को  कोई  जानकारी  नहीं  है  कि  पिछले  जन्म

 में  उन्होंने  कोई  गलती  या  पाप  किया था  या  नहीं  |

 थ्रो  स्वर्ण  fag  युद्ध-विराम  के  बाद  )

 श्री  दी०  चे  शर्मा  :  मेरा  विचार  हैकि  आप को  उन्हें  ऐसा  अवलोकन  करने  से  रोकना  चाहिए  |

 मे  जानता  हूं  कि  वह  कितनी  अंग्रेजी  जानत ेहूं  और  यह  भी  जानता  हूं  कि  वह  कया  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  आप
 को

 और
 आंग  कुछ  नहीं  कहना  चाहिये  ।  में  माननीय  सदस्यों  से

 IAAT aN
 करूंगा  कि  वहू  इन  बातों  में

 नपड़े  कि  अंग्रेजी  व्याकरण के  हिसाब से  ठीक  है  या  नही ं।
 में  ने  कई  बार  कहा है  कि  में  यहां इसलिये  नहीं .  .  )

 श्री  NoWoxwat : :  में  किसी  भी  पेरा से  विवाचन
 लेने  को  तैयार हूं  जो  इन  को  5  मिनट

 के  लिये  अंग्रेजी  बोलने  को  कहे  यह  भद्र  पंजाबी  लहज़े  में  अंग्रेजी  बोलते  है  ..  .  .  )

 अध्यक्ष  महोदय :
 आप  कृपया  बैठ  जाइये आप  इस  प्रतिवाद  को  क्यों  जारी  रखें  ह  में  इस

 झगड़े  में  नहीं  sar  कि  अंग्रेजी  ठीक  है  या  गलत  ।  सदस्यों  को  एक  दूसरे  की  ब।त  समझनी  चाहिये  |

 इस  वद  प्रतिव/द  को  कहीं  समाप्त  चहिए ।  (ateaater)  मेंने  अगले  सदस्य  को  बुलाया

 श्री  च  Flo
 भट्टाचार्य

 क्या  माननीय  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ढाका में  भारतीय

 उप-उच्चायोग  के  कामना  रियों  को  उचित  ध्यान  दिया  गया  है  और
 क्या  कलकत्ता  में  पाकिस्तान  उच्चायोग

 के  कर्मचारी  किसी  प्रबन्ध  के  अधीन  वापस  पाकिस्तान  जारहे

 थ्री  स्वर  fag
 :  हम  ने  कलकत्ता में  पाकिस्तान  BqI-BeqA  के  तमंचा  रियों  को  वापस  बुलाये

 जाने  के  लिये  नहीं  कहा है  और  न  ही  पाकिस्तान  ने  हमें  अपने  कर्मचारियों
 को  वहां से  बुलाने

 के  लिये  कहा  यह  एक  कार्यवाही  है  जो
 दोनों

 ओर  की  सरकारों  ने  की  है  ।  दोनों
 सरकारों

 ने
 कर्मचारियो ंको  कुछ  लोगों  को  वापस  बुलाया ह

 ।  ढाका  में  हालात  कुछ  कठीन  अवश्य
 थे  परन्तु

 बुरे  नहीं  परन्तु  फिर  भी  कर्मचारियों  कस  करने  का  प्रस्ताव है  ।.

 थो  ao
 चे

 फार्मा
 :  में  विदेश  काय  मंत्री से  जानना  चाहता

 जो  लगभग  100  व्यक्ति  वहां पर

 रहे  गये  हैं  उन  की  सुरक्षा  के  लिये
 क्या

 कदम
 उठाये

 गये  हो  और
 क्या  कोई

 आश्वासन
 मिला  है

 कि  उन  को  पाकिस्तानी  अधिकारियों  की  ओर  से  कोई  परेशानी  नहीं  उठानी  पड़ेगी ?
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 श्री  स्वर्ण सिह  :  झगड़े  के  समग्र  जो  परेशानी  उच्चायोग  के  सदस्यों को  उठानी  पड़ी  थी  उस  में

 युद्धविराम  के  बाद  पर्याप्त  कमी  हो  गई  है  और  इस  समय  उत  के  जीवन  को  अधिक  भय  नहीं है  |

 Shri  Parkash  Vir  Shastri :  As  th2  Minister  of  External
 Affairs

 has  just
 now  stated  that  unless  apology  for  the  ill-treatment  which  she  has  given  to  the  staff
 of  the  Indian  High  Commission,  we  have  got  no  intention  to  restore  the  normal

 diplomatic  relaticns,  I  would  like  to  know  how  long  this  deadlock  wil)  continue .
 and  when  a  final  decision  will  be  taken  either  side

 ment.

 Shri  Swaran  Singh  :  It  is  very
 difficult

 to  answer
 this  question  at  this  mo-

 Shri  Buta  Singh :  Keeping in  view  the  ill-treatment  meted  out  to  our  staff
 of  the

 High  Commission,
 I  would  like  to  know  whether  Prime  Minister  has  dis-

 cussed  ‘his  mittr  with ivisndly  couatrizs  that  they  will  look  after  our  interest
 in  Pakistan  if  we  are  forced  to  close  our  High  Commission  there?

 Shri  Swaran  Singh :  At  present  there  is  no  need  of  seeking  any  body’s
 help  because  a  large  number  of  the  members  our  of  staff  are  still  working  there.

 Help  is  sought  only  when
 there

 is  a  complete  breakdown  in  the  diplomatic
 relations.

 Shri  Bade  You  have  stated  that  large  number  of  the  members  of  the  Indian
 till  there High  Commission  have  been  called  back  125  are  May  I  know  the

 number  of  Indian:  citizens:  who  are  still  there?

 Shri  Swaran  Singh  I  want  a  separate  notice  for  the  question

 श्री  सीकर  कपा  सरकार  का ध्यान  इस  प्रोपेगण्डा  की  ओर  गया  है  जो  पाकिस्तान  ने  आरम्भ

 कर  रखा  है  कि  भारत में  पाकिस्तानियों  के  साथ  बहुत  बुरा  व्यवहार  किया  गया  है  और  .  सरकार

 ने  इस  बात  को  विश्व  को  बताने  के  कि  पाकिस्तानਂ  यह  प्रोपेगंडा  बिल्कुल  निराधार  कर

 रहा  है  और  कि  उस  ने  जो  भारतीयों  से  दुर्व्यवहार  किया  है  उस  को  छिपाने  के  लिये  यह

 प्रोपेगंडा  पाकिस्तान  द्वारा  किया  जा  रहा  क्या  कदम  उठाय  ह
 ?

 श्री  स्वर्ण  सिह :  माननीय
 सदस्य  बिल्कुल  ठीक  कहते  है  कि  पाकिस्तान  ने  यह  झूठा  प्रोपेगंडा

 किया  है  परन्तु  इस
 कोई  दे

 देश  विश्वास  करने
 वाला  नहीं  और  हम  ने  सभी  देशो  को  वास्तविक

 तथ्यों  से  जानकारीं  करा  दी  है
 ।

 अपक्ष  अभ्  हम  ध्याता कन  नोटिस  को  लेते  श्र  इन्द्रजीत  गुप्त

 श्री  कपूर  सि  :  इस  से  पूर्व  कि  आप  कोई  wet  उठायें  में  प्रार्थना  करना  चाहता  है  कि  आपने

 इस  aa  की  कार्यवाही  के  सम्बन्ध में  जो  निदेश  दिया है  वह  इस  सभा  के  सभी  सदस्यों  को

 मानना  अनिवायं  है  ।  अपने  अभी  बताया
 है  कि

 माननीय  सदस्य द्वारा  बोली
 गई

 भाषा  के  बारे

 में  भविष्य  में  कोई  हस्तक्षेप  नहीं  होना  चाहिये  ।  दो
 प्रकार  होते  ह

 ।  एक  हस्तक्षेप

 भाया  को  सुन्दरता को  बनाये  रखने
 के  लिये  होता  में

 इस
 बात  से  सहमत  हूं  कि  इस  प्रकार

 का  हसरत  आवश्यक  नही ंड़े  और  इस  की  आप  आज्ञा  परन्तु  इस  बात पर  भी
 हस्तक्षेप

 हो  सकता है  कीजो  वाक्य  अभी  इस  सभा  में  बोला  गया  है  उस
 के  दो  xt  हो  सकते  हें  क्यों  कि

 वह .  व्याकरण के  हिसाब  से  ठीक  नहीं  इस  मामले  मेरा  विचार  कि
 हस्तक्षेप

 की

 न  केवल  आज्ञा  होनी  -  परन्तु  उस  स्वागत  होना  चाहिये ।
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 अध्यक्ष  महोदय :  इस  बात  का  फैसला  करना  मंत्री  का  काम  यदि (  जो

 वाक्य  बोला  गया  है  उस  के  अथ  के  बारे में  उन  कोई
 सन्देह हैं  तो  वह

 बता  सकते हें  कि
 इस

 वाक्य के  दो  अथ  निकलते है  और  किਂ  सदस्य  किस  का  उत्तर  चाहते  यदि  मंत्री  इससे  अवगत  नहीं a
 ee  ewe  )

 प्रदान  काल
 समाप्त  हुआ  ।

 प्रश्नों  के लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 अमरीका  को  प्रतिरक्षा  दल

 657.  श्री  स०  Ato  बनर्जी  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  अमरीका  को  भेजा  गया  प्रतिरक्षा  विशेषज्ञों  का दल  अब  भारत  लौट  आया है

 यदि  तो  इनके  दौरे  का  क्या  परिणाम  रहा

 क्या  अमरीका  ने  कुछ  निश्चित  आश्वासन  दिए  हें  ;  और

 यदि  तो  वे  आश्वासन  क्या ह
 ?

 प्रतिरक्षा
 मंत्रालय  में  प्रतिरक्षा  उत्पादन  मंत्री  अ०  Ho

 :
 से

 :  भूतपूर्व

 श्री  एस
 ०  जे०  दहानी  डी०  जी०  ओ०  एफ०  ने  यू  ०  एस०  सेनिक  ऋण-विक्रय  कार्यक्रम

 अंतगर्त  आयकर  कारखानों  के  लिये  संयन्त्र  तथा  महीनों  की  arta  के  संबंध  में  यू
 ०  एस०  अधिकरणों

 से  बातचीत  करने  के  लिए  जून/जुलाई  1965  में  यू
 ०  एस०  To  का  श्रमण  किया  था  ।  इस  बातचीत

 के  दौरान
 में  संयन्त्र

 तथा  मशीनों  की  सप्लाई  के  लिए  प्रबंधों  को  अन्तिम  रूपरेखा  दी

 तदपि  यह  कार्यक्रम  य  ०  एस०  सरकार  द्वारा  सितम्बर  1965 से  स्थगित कर  दिया  गया

 कराची  में  भारतीय  उच्चायोग

 *  660.  श्री  सोलंकी  श्री  यशपाल सिह

 श्री  कपूर  fag  AT  का जरा लकर

 t  के०  देव  श्री  हकम  चन्द  कछवाय दि  दे  ह

 श्री  नरसिम्हा  रेड्डी  श्री  दे०  दं०  पुरी

 श्री  रा०  बरूआ
 श्रीमती  सुल्तान

 क्या  बेदेशिक-कोय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  ने  भारत-पाकिस्तान संघ  के  दौरान  कराची  में  भारतीय  उच्चायोग  के

 हितों  की  देख-भाल  करने
 के  लिये  कुछ  पश्चिमी  देशों से

 अनुरोध  किया
 था

 यदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि  संबंधित  देश  भारत  का  यह  काम  नहीं  कर  सके  ;  और

 सरकार की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ह

 वेदेदिक-काये  मंत्री
 श

 :  जी  नहीं  ।

 और  प्रदान  नहीं  उठते  |
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 ee

 ख़ान  अब्दुल  गफ्फार  ai

 *661.  थी  हेमा  :  श्री  राठ  बरूआ  :

 ककनों  or श्मा  द्  awa  fag  श्री  बृजराज  सिंह  :

 श्री  वॉरियर :  श्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद :

 श्री  हाजी  :  श्री  प्र०  चे  बरुआ  :

 श्री  दे०  द०  पुरी

 क्या  बेदेशिक-कार्य  मंत्री  30  1965  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  297  के  उत्तर के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  खान  अब्दुल  गफ्फार खां  ने  भारत  सरकार  द्वारा  उन्हें  भारत  आने
 के

 लिये  दिये

 गये  निमंत्रण  को  स्वीकार  कर  लिया है  ;  और

 यदि  तो  इन्कार  करने  के  क्या  कारण  ह  ?

 बेदेशिक-कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दिनेश  :  उचित  अवसर  आने
 पर

 खान

 अब्दुल  गल्फ  र  खां  भारत  आने  को  सहमत  हो  गए  ह्

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 662.  श्री  राम  सहाय  पाण्डेय  :  श्री  रा०  बरूआ

 श्री  राजेश्वर  पटल  :  थ्री  दी०  Wo  शर्मा

 श्री  sto  ना०  विद्यालंकार  श्री ही०
 ना०  मुकर्जी :

 क्या  बेदेदिक-कायें  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  वियतनाम  संघर्ष  को  समाप्त  करने  के  लिये  कोई  पहल की  है  ;  और

 यदि  हां  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वैदेशिक-कार्य  मंत्रालय में  उपमंत्री  दिनेश  और  :  भारत  सरकार  ने

 ऐसे  मित्र  देशों  के  साथ  ars  बनाए  रखा  है  जो  वियतनाम  की  स्थिति  से  संबद्ध  है  ।  वियतनाम  की  स्थिति

 बराबर  गंभीर  बनी  हुई  है  ।

 पाकिस्तान के  राष्ट्रपति  अय्यूब  खां  को  अफगानिस्तान के  शाहू  का  कथित  संदेश

 #663.  प्०  चं०  बरुआ :  क्या  वैदेशिक-कार्य मंत्री  यह  बताने  की  पास  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  संदेश की  कोई  सरकारी  अथवा  अन्य  पुष्टि  प्राप्त  हो  गई  है  जिसका
 उल्लेख  पाकिस्तानी  विदेश  मंत्री ने  संयुक्त  राष्ट्र  महो  सभा  में  किंया  था  कि  अफगानिस्तान के  शाह

 ने  पाकिस्तान  के  राष्ट्रपति  अयूब  खां  को  संदेश  भेजा था  जिसमें  उन्होंने  विंमान  संघर्ष  में  भारत

 के  विरूद्ध  पाकिस्तान  का  समान  करने  का  आश्वासन  दिया था  ;  और

 (@)  इस  संबंध  में  सरकार  सुचना  क्या
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 वेदैदिकं-कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्रीਂ  feta
 :  और  :  अफगानਂ  विदेश

 कार्यालय  के  डाइरेक्टर  जनरल  ने  काबुल  में  भारतीय  राजदूत  को  यह  आश्वासन  दिया  है  कि  महामहिम

 दाह  अफगान ने  लिखित  अथवा  किसी  भी  रूप  पाकिस्तान  को  यह  आइवासने  महीं
 दिया  था  कि  अफगानिस्तान  भारत  के  खिलाफ  पाकिस्तान  का  समान  करती  है  ।

 राष्ट्रीय  कैडेट  कोर  के  कैडेटों  के  भोजन  में  विष॑

 c
 664,  श्री  चचंल  का०  श्री  कार  लाल  ava: भट्टाचार्य

 श्री  fawfa  मिश्र  :  श्री  हुकम  चन्दे  कछवाय  :

 श्री  न्‌०७  So  यादव :  श्री  बड़ े।

 श्रीमती  ज्योत्सना  चन्दा  श्री  युद्धवीर  सिह

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  जगदेव  fag  सिद्धान्त :

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पटना  में  राष्ट्रीय  कंडेट  कोर  के  कंडेयें  के  वार्षिक  शिविर  में  600  कैडेटों के
 लिए  तेयार  किये  गये  भोजन में  विष  मिलाने  का  प्रयास  किया  गया  था  ;

 न्याय-वैदिक  विज्ञान  प्रयोगशाला  द्वारा  भोजन  की  जांच  के  क्या  परिणाम ad
 निकले  ;  और

 ऐसा  प्रयास  करने  वाले  व्यक्ति  अथवा  व्यक्तियों के  विरूद्ध  क्यो  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यदावन्तराव  :  हां

 कथित  दोषी  से  पकड़े  गए  पाउडर  की  पूड़ियो ंमें  तथा  एन०  सी ०  सी०  छात्रो ंके  लिए

 तेयार  किए  गए  खाने  की  कुछ  मदों  में  वैदिक  प्रयोगशाला  पटना  द्वारा  कनेर  पाई  गईं  जो

 एक  तेज  विष  है  ।

 afoot  दोषी  इस  समय  पुलिस  की  हिरासत  में  है  और  उसके  विरूद्ध  स्थानिय  न्यायालय

 में  मुकदमा  चलाया  जाने  वाला  है  ।

 National  Defence  Fund

 *665.  Shri  Rameshwaranand  :  Will  the  Prime  Minister  be  pleased
 to  state  ;

 (a)  whether  the  cash  and  gold  contributed  by  the  public  towards  the  National

 Defence  Fund  at  the  time  of  the  Sino-Indian  conflict  in  1962  has  been  fully  cre-

 dited  to  the  Fund;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  some  gold  handed  over  to  some  Ministers  in  the

 States  has  not  been  properly  accounted  for;

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  unauthorised  persons  have  misappropriated
 the  public  donatigns;  and

 (d)  ifso,  the  steps  taken  to  prevent  such  misappropriations ?
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 Prime  Minister  and  Minister  of  Atomic  Energy  (Shri  Lal  Bahaduv

 Shastri)  :  (a)  The  State  Governments  who  are  primarily  responsible  for  organi-

 sing  collections  for  the  National  Defence  Fund  have  been  requested  to  make  ar-

 rangements  for  the  audit  of  the  accounts  relating  to  these  collections.  Their  final

 reports  are  still  awaited.

 (b)  Government  have  no  information  to  this  effect.

 (c)  and  (d).  When  the  National  Defence  Fund  was  set  up  in  1962,  arrange-
 ments  were  made  for  the  contributions  to  be  received  by  certain  specified  banks

 and  all  post  offices.  The  State  Governments  were  also  authorised  to  nominate

 other  suitable  agencies  for  undertaking  collections,  These  instructions  were  rei-

 terated  recently  through  a  pressnote  and  the  members  of  the  public  were  advised

 not  to  give  any  contributions  to  any  unauthorised  persons.  In  spite  of  this,  the  possi-

 bility  of  certain  unauthorised  persons  having  made  some  collections  cannot  be

 completely  ruled  out.  All  specific  complaints  brought  to  Government’s  notice

 are  enquired  into  by  the  State  Governments.

 उच्चाधिकार  प्राप्त  समिति

 *666.  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  ॥

 श्री  किन्नर  लाल :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या
 यह  सच  हैकि  हाल में  ही  गृह-किये  मंत्री  के  सभापतित्व  हाल  के  भारत  पाकिस्तान

 संघष  के  पीड़ित  व्यक्तियों  को  सहायता  देने  का  समान  फार्मूला  बनाने  के  लिये  एक  उच्चाधिकार युक्त
 समिति  दिल्‍ली  में  बनाई  गई  है  ;

 यदि हां  तो  समिति  के  निर्देश  पद  क्या  ह  ;  और

 समिति  के  सरकार  को  अपना  प्रतिवेदन  कब  तक  पेश  करने  की  संभावना

 प्रधान
 मंत्री

 क्या
 अणुशक्ति  मंत्री  लाल  बहादूर

 :  से  :  इस  प्रकार की  किसी

 समिति  का
 गठन  नहीं  किया  गया  फिर  इस  ver  पर  हाल  ही  में  गृह  मंत्री  तथा  पुनर्वास  मंत्री

 ने  पंजाब  राजस्थान  जम्मू  और  काश्मीर  के  मुख्य  मंत्रियों  से  विचार-विमर्श  किया  और

 सभी  इस  बात  से  सहमत  थे  कि  भारत  और  पाकिस्तान के  बीच  हाल  के  संघष  में  उन  राज्यों के  पीड़ित
 व्यक्तियों  की  राहत  तथा  उनके  पुनर्वास  में  सहायता  देने  के  लिए  एक  सी  नीति  अपनाना  उचित  होंगा  ।

 तदनुसार  सहायता  के  प्रस्तावों  को  एक  रूपता  दीः  जा  रही

 Border  Violations  by  Pakistan

 *667.  Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :  Will  the  Minister  of  Defence
 be  pleased  to  refer  to  the  repiy  given  to  Starred  Question  No.  95  onthe  8th  Novem-

 ber,  1965  and  state

 (a)  whether  any  such  statemeat  wherein  Pakistan  has  been  held  guilty  exclusi-

 vely  has  been  made  by  the  U.N.  Observers  and  U.  N.  Secretary-General  in
 connection  with  the  reports  lodged  with  them  re  garding  965  violations

 of  border
 by  Pakistan  upto  the  3rd  November,  1965;  and

 (b) if  so,  the  details  thereof  ?
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 The  Minister  of  Defence  (Shri  Yesh  wantrao  Chavan)  :  (a)  Yes,
 Sir.

 (b)  A  statement  showing  some  of  the  adverse  findings  of  U.  N.  Observers

 against  Pakistan  is  placed  on  the  table  ofthe  House.  [Placed  in  the  Library.
 See  No.  LT.  5306/65. ]

 पद  प्रचार  के  बारे  में  पाकिस्तान  को  विरोध  पत्र

 668.  श्री  to  च०  फार्मा

 श्री  So  बरुआ :

 क्या  वंदेदिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पाकिस्तान  &  विरोध  प्रकट  किया  गया है  कि  वह  झूठा  प्रचार न  करे  तथा  भारत

 के  बारे में  झूठी  प्रचार  सामग्री  प्रकाशित न  करे  ;  और

 (a)  यदि  तो  यदि  कोई  उत्तर मिला  है  तो  क्या ?

 वैदेशिक-कार्य  मंत्री  स्वर्ण  fag)  :  हमारी  सरकार  भारत से  संबद्ध  एसे  झूठे  प्रचार

 और  आरोपों  के  विरूद्ध  पाकिस्तानी  अधिकारियों  से  अक्सर  विरोध  प्रकट  करती  रही  है  जो

 caveat  अधिकारियों  और  पाकिस्तानी  प्रचार  के  माध्यम के  द्वारा  प्रसारित  लिए  जाते  हे  ।

 बतानी  अधिकारियों  से  यह  भी  कहा  गया  हैकि  वे  भारत
 के  बारे  में  झूठी  खबरें  देने  वाली  प्रचार

 सामग्री  वितरित  न  किया  करें  ।

 पाकिस्तानी  अधिकारियों  ने  हमारे  कुछ  विरोध-पत्रों  का  उत्तर  दिया  है  जिनमें  star

 की  तरह  यह  कहा है  कि  हमारी  आपत्तियां  निराधार  आमतौर से  कोई  संतोषजनक  उत्तर

 नहीं  मिला

 स्थल  सेना  में  डाक्टरों  और  नर्सों  की  कमी

 *669.  श्री  राजेश्वर  पटेल  :

 श्री  राम  सहाय  पाण्डेय :

 श्री  रा०  बरूआ

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fH:

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  के  भारत-पाकिस्तान  संघ  के  दौरान  cea  सेना  में  प्रशिक्षण

 प्राप्त  डाक्टरों  और  नरसों
 की  कमी  अनुभव हुई

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  सेना  में  डाक्टरों  और  नसो ंकी  आवष्यकता का  कोई  अनुमान

 लगाया  है  ;  और

 आपात  काल  में
 सेना

 की  वास्तविक  आवश्यकता  के  अनुसार  डाक्टरों  और  नर्सों  की  संख्या

 बढ़ाने  के  लिये  यदि  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  तो  क्या ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री
 :  जी  जहां तक  सैनिक  चिकित्सा

 कोर

 और  सेनिक  निसिंग  सेवा  का  संबंध  सैनिक  दस् तोप चार  कोर  में  कोई  कमी  नहीं

 हां  ।
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 सैनिक  चिकित्सा  कोर  और  नर्सिंग  सेवा  में  अधिकृत  डाक्टरों
 की  सर
 को  दी पति  के  लिये  किए

 गए  उपाय  इस  प्रकार  है

 सैनिक  चिकित्सा  कोर

 (1)  सक्रिय  सेवा  के  लिए  feat  अफसर  बुलाए गए  हें  |

 (2)  To  THo  सी०  अफसरों  की  साधारण  ढंग
 से

 भर्ती  के  आपात

 ferte
 की

 घोषणा  के  पश्चात्‌  से  राज्य  सरकारों  के  डाक्टरों  की  उप नियुक्ति  की  एक  योजना  पुरःस्थापित  की  गई
 राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  को  कहा  गया है  कि  वह  उप नियुक्ति  की  शर्तों  पर  सशस्त्र  सेनाओं

 में और  अधिक  राज्य  डाक्टरों  को  भेजने  में  सहायता  करें  ।

 (3)  उदार  शर्तों  पर  आपाती  कमी दानें  प्रदान  करने की  योजना  पुरःस्थापित  की  गई  है  ।

 (4)  सदस्य  सेनाओं  में  जाने  को  इच्छुक  उम्मीदवारों  की  असुविधा  दूर  करन ेके  लिये  चयन

 जोडों  को  विकेन्द्रित  कर  दिया  गयां  जिससे  राज्यों  के
 चिकित्सा  स्वास्थय

 सेवाओं  के  निदेशक

 और  स्थानिय  सेनिक  प्रतिनिधि  उम्मीदवारों  का  चुनाव  कर  और
 सशस्त्र

 सेनाओं  की  चिकित्सा

 सेवाओं  के  मुख्य  निदेशक  नियुक्ति  पत्र  भेजने के  लिये  सिफारिशें  भेज  सकें  ।

 (5)  एम०  बी०  बी०
 एस०

 के  अन्तिम  वर्षीय  छात्रों  को  अल्पकालीन  नियमित

 कमीशन  प्रदान  की  जा  रही  ह
 अन्तिम  परीक्षा  में  उत्तीण  होने के  पहचान  उनका  वर्षों के

 लिए  सशस्त्र  सेनाओं  में  सर्वे  करना  आवश्यक  है  ।

 (6)  स्वच्छ  से  vo  एन०  सी०  में  शामिल  होने  वाले  चिकित्सा  अधिकारियों  को  अपने

 राज्यों  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  विभिन्न  सुविधाएं  दी  गई

 सैनिक  निसिंग  सेवा :

 (1)  केन्द्रीय  तथा  चिकित्सा  सेवा  की  स्थायी  और  अस्थायी  नसों  की  पुनर्नियुक्ति
 की  एक  योजना  पुरःस्थापित  की  गई  है  ।

 (2)  आपात  स्थिति  की  घोषणा  से  पहले  अस्थायी  नर्सिंग  अफसरों  की  भर्ती  केवल  समय

 समय
 पर  की  जाती  Teg  अब  बिना  रूकेਂ  होती है  |

 (3)'  एम०  एन०  एस० में  नियुक्ति  शर्तों  में  एक  अर्थात्‌  धात्री  विद्या  में  अहंता की  छूट

 देदी गई  है  ।

 (4)  आम  क्षेत्रों  से  Tatra  नर्सों  की  भर्ती  वा  काम  जोरों  पर
 किया

 चयन

 बोर्डों को  विकेन्द्रित  कर  feat  गया  कि  सदस्य  ओं  में  से  शामिल  होने  वालो  की

 शीघ्र  भर्ती  देश
 भर  में

 व्यापक  बनादी  जाए  भर्ती  को  प्रोत्साहन  देन ेके
 लिए  असैनिक  अस्पतालों

 और  संस्थाओं  में  वरिष्ठ  नर्सिंग  अफसरों  द्वारा  भ्रमण  भी  किए  जाते  हे  ।

 (5)  प्रशिक्षण  क्षेत्र  मेंप्रयास  जोरों  पर  जिस  के  लिए  अधिक  नर्सिंग  सकल  खोले  गए  हे  ।

 बर्मा  में  भारतीय  राष्ट जन

 *670.  श्री  रंजय  fag :
 क्या  वेदेदिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कंपा  करेंगे  कि  :

 कितने  भारतीय  बर्मा  के  नागरिक  बन  गये  थे  तथा  कितने  नहीं  बने  जिनका

 व्यापार  बर्मा  सरकार  ने  हाल  ही  में  राष्ट्रीयकरण  योजना
 के  एक  अंग  के  रूप  में  जब्त कर  लिया  ;

 बर्मा  सरकार  ने  इनमें  से  कितने  व्यक्तियों  कों  गिरफ्तार  तथा  नजरबंद  किया
 q
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 हा  कराने  तथा  उनकी  सम्पत्ति  भारत  वापस  लाने  के  लिये  क्या सरकार  ने  उनको

 कार्यवाही  की  है  ?

 वेदेदिक-कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दिनेश  :  इस  बात  के  विश्वसनीय  आंकड़े

 उपलब्ध  नही ंहै  कि  कितने  भारतीयों  ने  बर्मा  की  राष्ट्रीयता  स्वीकार
 कर

 ली
 है

 और  कितनों ने

 कितु  बर्मा  सरकार  ने  जिनके  व्यापार
 का राष्ट्रीयकरण  करं  दिया

 उनकी  संख्या  लगभग

 2,500

 faa  लोगों  को  गिरफ्तार  अथवा  नजरबंद  किया  गया  है  उनकी  ठीक-ठीक  संख्या  मालूम

 नहीं
 ऐसा  विश्वास  किया  जांता

 है  कि
 करीब॑  400

 से
 500  तक  लोग  बर्मा  में  नज़रबंद

 जिन  लोगों  उनपर  बिना  मुकदमा  हिरासत  में  रख्खा  हुआ  है  ,  उनपर

 जल्दी  मुकदमा  चलाने  अथवा  उन्हे  छोड़ने  की  प्रश्न  राजनयिक  सूत्रों  के
 माध्यम  से  सर्वोच्च  स्तर

 उठाया  गया  था  ।  इस  दिशा  में  कुछ  प्रगति हुई  है  कितु  अभी  बहुत कुछ  करना  बाकी है

 अफ्रो-एशियाई  सम्मेलन

 *  671.  श्री  मधु  लिमये  :

 श्री  किरदार  पटनायक  :

 क्या  बेदेदिक-कार्ये  मंत्री  अफ्रो-एशियाई  सम्मेलन  के  बारे  में  10  1965  को  दिए

 गए  अपने  वक्तव्य  के  बारे
 में

 यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तथा  बर्मा  उन  देशों  में  से  कुछ  देश  हें  जिन्होंने  भारतीय  प्रस्तावों

 का  समर्थन  किया है  कि  मलबे  दिया  तथा  सिंगापुर  को  अफ्रो-एशियाई  सम्मेलन
 में

 शामिल  किया

 जाय  ;

 क्या  उपयुक्त  तीन  देश  उन  देशों  में  से  हें  जो  भारतीय  प्रतिनिधिमंडल  द्वारा  व्यक्त

 किये  गये  इन  विचारों  से  सहमत  थे  कि  कुछ  राज्यों  की  खेदजनक  अनुपस्थिति  ऐसा  कारण  नहीं

 और
 है  कि  सम्मेलन  का  फिलवक्त  किया  जाय  अथवा  क्या  वह  उन

 में  थे  जिन्होंने  निलम्बन  की  मांग
 की

 सभी  अफ्रो-एशियाई  राज्यों  को  निमंत्रित  करने  के  प्रयास  विफल  हो  जाने  की  दृष्टि
 से

 क्या
 सरकार  का  विचार  ऐसे  राज्यों  का  गठबन्धन  करने  का  है  जिनके  आपसी  हित  तथा  विचार

 एक
 हू

 ?

 बदेंदिकं-कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दिनेश  :  इसे  विषय  पर  श्री  फेंका  at  बर्मा

 नहीं  जिले  ।  नेपाल  ने  अपने  इस  इरादे  की  घोषण  कीਂ  कि  वहाँ  रूस  के  भाग  लेने  के  wk  पेर  रॉय  जाहिर

 नहीं  करेगा  लेकिन  उसने  अफ्रो-एशियाई  सम्मेलन  में  मलये  दियां  और  सिंगापुर के  भांग  लेने  का aa

 कया |

 श्रीलंका  और  नेपाल  के  प्रतिनिधिमंडल  इस  विषय  पर  नहीं  बोले  ।

 नहीं  ।
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 पाकिस्तानी  सैनिकों  हारा  सिख  महिलाओं  का  अपहरण

 *  672.  श्री  यदा पाल सिंह  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  पाकिस्तानी  सैनिकों  द्वारा  सीमा  के  गांवों  से

 सिख  महिलाओं  के  अपहरण के  बारे  में  17  1965  को  आधे  घंटे  की  चर्चा  पर  दिए गए
 अपने  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  बीच  जाँच  पुरी  हो  गई  और

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यशवन्तराव  :  तथा  :  इन्क्वायरी  अभी  ary  नहीं

 हो  तदपि  कराची  में  हमारे  उच्च  आयोग  ने  पंजाब  के  कई  गांवों  की  61  स्त्रियों  और

 बच्चों  के  नाम  बताए  हू  जिन  के  पाकिस्तान में  बन्दी  बनाए  जिनकी  रिपोर्ट  मिली है  ।  कई

 नामों  के  बावजूद  भी  पाकिस्तान  सरकार  द्वारा  इन  कुटुम्बों  के  मुखिया  पुरुषों  की  yt  प्राय

 नहीं  की  गई  जिन्हें  भी  बन्दी  बना  लिया  गया है  ।  झगड़े  तथा  पक्का  चिश्ती  गांवो ंके  पहले

 लापता  रिपोर्ट  किए  गए  51  में  30  के  नाम  उपरोक्त  61  में  से  30  नामों  से  मिलते  जुलते  हैं

 इसलिए  यह  अनुमान  लगाया जा  सकता है  कि  वह  30  पाकिस्तान में  जीवित  यह  भी  हो  सकता

 हैकि  इन  दोनों  गांवों की  ay  लापता  स्त्रियों में  से  कुछ  कराची  में  बन्दी  बनाए  गए  व्यक्तियों में
 भी  क्योंकि  अपने  उच्च  आयोग  द्वारा  बताए  गए  नामों  में  और  पंजाब  सरकार  द्वारा  बताए

 गए  नामों में  कई  हालतों में  बहुत  थोड़ा  अन्तर है  ।

 ब्रिटिश  उच्चायोग  को  पुलिस  संरक्षण

 *673.  श्री  टाटिया

 pt  हिम्मत सिह का  :

 क्या  वेदेदिक-का्थे  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 at गा  TY wm a  अपनाई  गयी  ब्रिटिश  नीति

 के  प्रति  विरोध  प्रकट  करने  के  लिये  नई  दिल्‍ली  में  ब्रिटिश  उच्च  आयोग  के  कार्यालय  गये  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  अफ्रीकी  और  अरब  विद्यार्थी  रोडेशि

 यदि  तो  क्या  ब्रिटिश  set  आयोग  ने  शिकायत की  है  किਂ  उन्हें  तुरन्त  पुलिस  संरक्षण

 नहीं  दिया  गया  ;

 क्या  ब्रिटिश  उच्च  आयोग  ने  भारत  सरकार  से
 कोई  मुआवज़ा  मांगा हें  ;  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 बैदेशिक-कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दिनेश  :  अफ्रीका  के  प्रति  ब्रिटिश  रवैये

 के  विरूद्ध  विरोध  प्रकट  करने  लिये  कुछ  अफ्रीका  और  अरब  से  आए  हुए  विद्यार्थी  यूनाइटेड

 किंगडम  के  हाई  कमीशन  गए  थे  ।

 हाई  कमीशन ने  पुलिस  को  बुला  लिया  और  पुलिस  वाले  फौरन  पहुंच  गए  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता
 ।
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 ब्रिटेन  द्वारा  हथियारों  के  बेचने  पर  लगाये  गये  प्रतिबन्ध  को  ढीला  करना

 र  674.  श्री  हिम्मत सिह का  :

 श्री  रामेश्वर  टाटिया  :

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  यह सच  कि  ब्रिटेन ने  भारत  को  हथियार  बेचने  पर  लगा  प्रतिबन्ध  ढीला कर
 दया  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या है  ?  और

 कया  इस  प्रतिबन्ध  केਂ  ढीले  किये  जाने  के  बाद  से  ब्रिटेन  ने  भारत  को  क्या  शस्त्रास्त्र  दिये  है  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यशवंतराव  :  नही ं।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 (1)  कुछ  भी  नहीं  |

 Pak.  Occupation  of  Indian  Territory  in  Jaisalmer

 e
 *675.  Shri  Bade  e  Shri  Onkar  Lal  Berwa:

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :  Shri  Yudhvir  Singh  :

 Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Pakistan  has  occupied  an  area  of  1,600  square  miles  in  Jaisalmer
 after  the  declaration  of  cease-fire  on  the  2  3rd  September,  1965;

 (b)  whether  the  said  occupied  area  includes  Kishangarh,  Darmi  Khu,  Buily
 Sarkari  Tara,  Longanewala  and  Shahgarh  posts;

 (c)  whether  there  are  109  oil  wells  in  Shahgarh  area;

 (d)  whether  a  French  Com  pany  is  engaged  in  digging  oil  wells  in  that  area:
 and

 (6)  whether  the  whole  of  that  oil  area  has  been  occupied  by  a ch. akistan  after
 the  cease-fire?

 The  Minister  of  Defence  (Shri  अनी  Chavan)  :  (a)  No,  Sir.

 (b)  Pakistan  did  occupy  the  places  named  after  the  cease-fire.  But  Shahgarh
 was  re-  occupied  by  our  Security  Forces  on  31st  October,  1965  and  is  under  our
 control.

 (c)  No,  Sir.

 (d)  Under  a  contract  entered  into  between  Oil  and  Natural  Gas  Commission
 and  a  French  Company,  the  latter  are  en  gaged  as  contractors  in  a  certain  area  of
 Jaisalmer  district  for  411  ४६८६ vere  yay

 stigating  possibilities  of  finding  oilin  that  area.

 (e)  No,  Sir.
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 Indians  Detained  in  Pakistan

 *676.  Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Willi  the  Minister  of  External  Affairs
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Pakistan  Government  has  not  permitted  the  em-
 ployees  of  the  office  of  Indian  High  Commission  in  Pakistan  to  see  the  detained
 Indians;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  inhuman  treatment  is  being  meted  out  to  those
 people;  and

 (c)  ifso,  the  action  being  taken  by  Governmentin  this’  regard?

 The  Minister  of  External  Affairs  (Sardar  Swaran  Singh)  :  (a)
 to  (c).  Officers  of  the  Indian  High  Commission  in  Pakistan  have  been  permitted
 to  visit  certain  groups  ofinterned  Indian  nationals.  The  treatment  that  is  accorded
 to  them  by  the  Pakistan  Government  is  uniformally  bad;  itis  particularly  so  during
 the  early  stages  of  their  arrest  and  internment.  Efforts  are  being  made  to  répatriate
 al]  these  persons.

 चीन  का  तिब्बत  पर  अधिराजत्व  का  दावा

 *677.  श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  क्या  बंदेदिक-कार्य  मंत्री  22  नवम्बर  1965  के  तारांकित

 श्रबन  संध्या  357  के  तथा  उस  पर  पूछ  गये  अनुपूरक  प्रश्नों  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्होंने  तिब्बत  पर  चीनी  अधिराजत्व  के  दावे  के  मामले  की  अब  जांच  कर  ली

 ?
 .

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला ?

 वैदेशिक-कार्य  मंत्री  स्वर्ण  सिंह  )  :  और  :  भारत ने  इस  स्थिति को
 मान  लिया

 था  कि  तिब्बत  पर  चीन  की  प्रभुसत्ता है  ।  उसी  समय  हमने  तिब्बत  के  स्वायत्तता के  अधिकार

 को  माना था  और  उसे  बड़ा  महत्व  दिया  था
 ।  हम  इसके  पक्ष  में  हें  कि  तिबत  में  मूलभूत  स्वतंत्रता

 और
 मानवाधिकार

 फिर  से  दिये  हमारे  इस  निश्चय में  कोई  परिवर्तन  नहीं  हुआ  है  ।

 वैदेशिक  कार्य  मंत्रालय  की  हिदायतें

 *678.  श्री  सिंहासन  सिह  :  श्री  नरेंद्र  सिह  महिला  :

 डा०  लक्ष् मीम लल  सिंघवी  :  श्री  श्यामलाल  सर्राफ॑  :

 कया  बेदेदिक-कॉर्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बेदेशिकं  कार्य  तथां  राष्ट्र  मण्डल  संपर्क  मंत्रालय
 से  राज

 यों  के  मुख्य  सचिवों  को

 भेज  गये  दिनांक  1948 के  पत्र  संख्या  एफ०  120-13-48  Bro  एस०  (IIT)  में  दीं

 गई  हिदायतें  पाकिस्तान  और  भारत  के  बीच
 अघोषित युद्ध

 के  बाद  अब  भी  लागू

 यदि  तो  भारतीय  सिविल  न्यायालयों  द्वारा  जारी  किये  कमी  शन  ,  पर  पाकिस्तान

 में  और  प्रति  लगते  गवाही  के  बयाने  लेने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  हैं  ;  और

 यादें  उप रक्त  भाग  की  उत्तर  सकर्मक  तो  क्यां  सरकार  नैराश्य  सरकारों

 को  इसके  विपरित  पत्र  भेजा  है  !
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 a2 fina  मंत्री  स्वर्ण  :  जी  ये  निदेश  अब
 भी  लागू

 और  :  भारत  और  पाकिस्तान  में  गवाहों  के  बयान  लेने  के  लिये  एक-दूसरे  देश

 की  दीवानी  अदालतों  द्वारा  जारी  किए  गए  प्रार्थना  और  समादेश  पत्र  आदि  तामील  और  वापसी  के

 लिये  राजनयिक  gave  ज़रिये  बजे  जा  रहे  हम

 Payment  of  Bonus  to  D.  C.  M.  and  Swatantra  Bharat  Mills  Employees

 *679.  Shri  Hukam  Chard  Kachhavaiya  :  Shri  Kapur  Singh  :

 e Shri  Bade  शक  Shri  P.  R.  Chakraverti  :

 Shri  Madhu  Limaye  Shr:  P.  H.  Bheel
 e Shri  Prakash  Vir  Shastri  e  Shri  Buta  Singh

 Shri  5.  M.  Banerjee  Dr.  Ranen  Sen  e

 e Shri  Onkar  Lal  Berwa  e  Shri  Yudhvir  Singh  :

 Shri  Kashi  Ram  Gupta  e e  Shri  Kishen  Pattnayak  :

 e Shri  Hem  Barua  Shrimati  Savitri  Nigam  e

 Shri  Ram  Sewak  Yadav  क e  Shri  Nath  Pai  :

 Shri  S.C.  Samanta  Shri  Sheo  Narain

 e e  Shri  Yajnik  : Shrimati  Renu  Chakravarty

 Dr.  L.  M.  Singhvi

 Willthe  Minister  of  Labour  and  Employment  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  about  20,000  employees  of  the  De:hi  Cloth  Mills

 and  Swatantra  Bharat  Mills  have  neigther  been  paid  outstanding  bonus  pertaining
 to  the  1851  four  years  under  the  provisions  of  the  Payment  of  Bonus  Act,  nor  they
 have  beenshown  any  accounts;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  Unions  of  the  workers  of  the  said  Mills.
 have  lodged  a  written  complaint  with  Government  to  this  effect;  and

 (0)  ifso,  action  taken  by  Governmentin  regard  thereto?

 Minister  of  Labour  and  Employment  (Shri  Sanjivayya)  :  (a)  to  (0).
 complaint  has  been  received  from  only  one  union  i  e.  Kapra  Mil]  Mazdco1  Sangh.
 Astatement  is  saidon  the  Table  of  the  Sabha  about  the  present  position  in.

 regard  to  the  payment  of  outstanding  bonus  to  the  employees  of  Delhi  Cloth  Mill
 and  Swatantra  Bharat  Mills.

 Statement
 Year  Position

 1960-61  and  The  management  of  Deihi  Cioth  Mill  and  Swatantra  Bharat  Mills

 1961-62  paid  to  the  workmen  basic  wages  of  3  months  and  10  days  as

 bonus  for  the  year  1960-61  and  3  months  basic  wages  as  bonus  for
 the  year  1961-62.  The  claim  for  additional  bonus  for  the  above  two

 years  is  p€nding  before  the  Industriai  Tribuna!,  Dethi.  Originally
 7  unions  of  workers  were  parties  to  the  disputes.  Out  of  these,  6.

 unions  have  withdrawn  their  claim  as  the  management  has

 offered  additional  1-1/3  per  cent  ofsalary  or  wages  to  compromise
 the  workmen’s  claim.  At  present  only  one  union  viz.,  Kapra  Mill

 Mazdoor  Sangh  is  pursuing  the  matter  before  the  Tribunal.
 The  award  of  the  Tribunal  is  awaited.
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 ee

 Statement
 Year  Position

 1962-63  No  claim  in  this  respect  has  been  raised  before  any  appropriate
 authority.

 1963-64  The  management  have  already  distributed  bonus  at  the  rate  of  8-1/3%
 of  the  total  average  wage  earnings  (basic  and  dearness  allowance)
 as  per  agreement,  dated  27-10-1964.  This  agreement  provides
 for  a  review  of  quantum  of  bonus.  The  agreement  also  provides
 that  the  dispute  in  respect  of  previous  years  would  be  withdrawn.
 The  management  have  now  contended  that  sincé  the  withdrawal
 has  not  been  accepted  by  one  of  the  Unions  and  the  case  for  the

 years  1960-61  and  1961-62  is  still  pending  before  the  Industrial

 Tribunal,  Deihi,  they  would  review  the  fina!  calculation  of  quan-
 tum  of  bonus  for  the  years  1963-64  only  when  the  dispute  for  the

 years  1960-61  and  1961-62  is  finally  disposed  of  by  the  Tribunal.
 On  receipt of  the  complaint  from  the  Unions  that  this  interpre-
 tation  of  the  agreement  by  the  Management  is  not  correct,
 the  matter  is  being  taken  up  by  the  Delhi  Administration  with  the

 Management  with  a  vicw  to  resolving  the  dispute.  The  accounts
 have  been  shown  to  the  Unions.

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ
 की  आयव्ययक  समिति

 रि
 |  या  बेदेदिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : *  680.  श्री  हरिਂ  विष्णु  कामत

 क्या  यह  सच  है  कि  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  भारतीय  प्रतिनिधि  मंडल  ने  हाल  ही  में

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  को  आयव्ययक  समिति  के  इस  प्रस्ताव  का  विरोध  किया  था  कि  संयुक्त  राष्ट्र

 संघ  की  महासभा  अथवा  उसके  अन्य  संगठनों  के  अधिवेदन  में  भाग  लेने  के  लिये  आने  वाले  सभी ft sfa-

 निधि  मण्डलों  की  अपने-अपने  देशों  से  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  मुख्यालय  तक  की  यात्रा  के  लिये

 केवल  मितव्ययता  वाली  श्रेणी  का  ही  खच  वापिस  दिया  जाना  चाहिये  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण है  ?

 वेदेदिक-कार्य  मंत्री  स्वर्ण
 :  और  :  इस  प्रस्ताव की  स्वीकृति के  संबंध

 में  भारतीय  प्रतिनिधिमंडल  ने  इस  आधार  पर  कुछ  बातें  an tara  रखी  कि  इससे  एशिया  और

 अफ्रीका  के  विकासशील  देशों  के  प्रति  भेदभाव  होता है  और  भारत  ने  उस  प्रस्ताव पर  मतदानਂ

 में  हिस्सा  नहीं  लिया  जो  कि  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  की  पांचवी  समिति  द्वारा  पारित  कर  दिया  गया  ।

 राष्ट्रीय  रक्षा  कोष

 *681.  श्री  यदा पाल  सिंह  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  विभिन्न  राज्यों  में  राष्ट्रीय  रक्षा  कोष  के  लिए  धन  जमा  करने  में

 कारियों  द्वारा  जोर  डालें  जाने के  सम्बन्ध  में  शिकायतें  मिली  हे  ;

 ं  (=)
 यदि  इस  सम्बन्ध

 में  कार्यवाही  की
 गई  है  ;  और

 ऐसे  पदाधिकारियों  की  :  ऐसी
 समाज

 विधि
 कार्यवाहियों  को  रोकने  के  लिये  क्या

 उपाय  किये  गये  ह 2  द
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 प्रधान  मंत्री तथा  श्रनुदक्ति  मंत्री  लाल  बहादूर  :  से  :  राष्ट्रीय  रक्षा  को

 के  लिये  अंश दा  पुर्णतः  अपनी  इच्छा  से  दिए  जाते  हें  ,
 और  सरकार

 ने  यह  बात  बा*  बार  स्पष्ट

 कर  दी  है  ।  प्रदेशीय  सरकारों  को  भी  इस  बारे में  उचित  सलाह  देदी  गई  तो  राष्ट्रीय

 रक्षा  कोष  के  लिये  अंशदान  प्राप्त  करने हेतु  अपनाए  गए  तरीकों  के  बार ेमें  जो  कोई  शिकायते

 मिलती  हें  उन्हें  सम्बन्धित  प्रदेश  सरकारों  को  ध्यान  देने  तथा  आवश्यक  कार्यवाही के  लिये  भेज

 दिया  जाता  है  ।

 रिव्यू  आफ  दि  इंस्टीट्यूट  आफ  स्टेट्रेजीक

 682.  श्री  प्र०  चे  बरुआ  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  हाल  में  प्रकाशित  हुए  आफ  दि  इन्स्टीट्यूट  आफ  स्ट्रेटेजिक

 लन्दन  की  ओर  दिलाया गया  है
 जिसमें  कहा  गया है  कि  पाकिस्तान  की  अपेक्षा  भारत  को

 अधिक  सैनिक  नुकसान  हुआ

 यदिहां,तो  सरकार  इससे  कहां  तक  सहमत  और

 यदि  यह  समाचार  गलत  तो  इसके  प्रभाव  का  निराकरण  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही
 की  गई  है  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यशावन्तराव  :
 ,  तथा  :  युद्धनीति  अध्ययन  संस्था

 लन्दन  की  वार्षिकी रि  पोर्ट  से  संबंधित  सम्मान  पत्रों  में  एक  रिपोर्ट  सरकार  के  सामने  अ  ई  |

 पत्र  की  रिपोर्ट  से  पता  चलता  है  संस्था  के  अनुमान  में  हाल  के  भारत-पाक  युद्ध  में  दोनों  को  द्रव्य

 और  साज़ सामान  संबंधी  लगभग  बराबर  की  क्षति  हुई है
 ।  मालूम  होता है  as

 रिपोर्ट  तथ्यों  पर  नहीं

 बल्कि  अनुमानों  पर  आधारित  है  ।  अद्यतन  प्राप्य  डेटा  के  अनुसार  पाकिस्तानी  और  भारतीय

 क्षतियों  के  आंकड़े  इस  प्रकार है  :--

 मद  भारतीय  क्षति एं  पाकिस्तानी  क्षतिएं
 ee

 सैनिक  सेविंग  2759
 5800

 से  अधिक

 क्षतिग्रस्त  नाकाम  किए  मी  80  इन  के  अतिरिक्त  475  से  39  भारतीय

 रक  48  any  को  सख्त  हानि  सेनाओं  द्वारा  चालू  दशा

 परन्तु  मरम्मत  में  पकड़े गए  थे  ।
 के  परखाते  वह  क्राम  में  आ

 |

 विमान  अन्तरिक्ष  युद्ध  में  28  अन्तरिक्ष  युद्ध  में  73

 qatar  290A मी  ल  परम  काश्मीर
 740  at  जिसमें

 तथा  पंजाब  में  तथा  शामिल  है  पाकिस्तान

 राजस्थान  क्षेत्र  में  में  470  वर्ग  मील  और

 पाकिस्तान  अधिकृत
 वाओ

 की  सीमा  चौकी

 काश्मीर  में  270  वर्ग

 मील

 उपरोक्त  तथ्यों  भारत  और  विदेश  में  विभिन्न  सरकार  साधनों  द्वारा  पहले  ही  काफी  प्रचार

 किया  गया  है  ।
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 बोनस  का  भुगतान

 *683.  शी  स०  मो०  बनर्जी  भी  श्रीनारायण  द्रास

 ait  हाजी  att  तुला  रास

 श्री  नो०  श्रीकान्तन  मायर  श्री  योगेन्द्र  झा

 att  चौहान  भट्टाचार्य  श्रीमती  माना  सुल्तान
 :

 श्री  युद्धवीर  सिह  श्री  नि०  र०  भास्कर

 श्री  प्रकादावीर  शास्त्रों  श्री  बूटा  fag

 श्री  प०  lo  बारूपाल  श्री  बागड़ी

 श्री  लखन  भवानी  डा०  राम  मनोहर  लोहिया

 श्री  बाडिया  श्रीमती  सुभद्रा  जोशी

 क्या  इस  और  रोजगार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  संच  है  कि  देश  के  कुछ  प्रमुख  उद्योगपतियों ने  बोनस  भूगतान  196

 का  लाभ  उठा  कर  मजदूर  संघों  को  पिता  उपेक्षा  की  है  ,  यहां  तक  कि  गत  द्विपक्षीय  प्रणाली

 समझौतों  तथा  अनुपातों  की  उपेक्षा  करके  प्रबन्धकों ने  अधिनियम  का  अपना  विवेचन  किया  है  और

 उन्हें  एक  पक्षीय  आधार  पर  लागू  किया

 यह
 भी

 सच
 है  कि  देश  के  कुछ  प्रमुख  उद्योगपतियों

 ने  उनके  द्वारा
 पहले  अनुपात

 को  सुरक्षित  रखने  के  लिये  दिये  गये  आश्वासनों  की  qorarar  उपेक्षा  की

 यदि  तो  औद्योगिक  हड़तालों  तथा  इनसे  उत्पन्न  होने  वाली  मुकदमेबाजी  को  कम  कर  ने
 के  लिये  कार्यवाही  की  और

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इन  उद्योगपतियों ने  धमकी  दी  हैਂ  कि  कुछ  फालतू  कर्मचारियों की
 जिनके  लिये  काम  नहीं  छंटनी  की  जा  सकती  है

 ?

 श्रम  और  रोजगार  मंत्री  संजीवय्या )  :  से  :  अभी  तक  इस  प्रकार  का  कोई  विशिष्ट

 मामला  सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  अया  है  ।  बोनस  अदायगी  1965  हाल ही  में  पास

 हुआ  इस
 अधिनियम  का  दायरा  बहुत  विस्तृत  इस  अधिनियम  के  लिये  दोनों

 के
 न्द्रीय  तथा

 राज्य  सरकारे  अपने  अपने  क्षेत्रों  में  उचित  सरकारें  ह्

 इस  अधिनियम में  अनुपालन न  करने  सम्बन्धी  शिकायतों  का  निपटारा  करने  के  लिये

 व्यवस्था  हैं  ।

 Bidi  Industry

 1820.  Shri  Madhu  Limaye

 Shri  Bagri

 Will  the  Minister  of  Labour  and  Employment  be  pleased  to  state

 (a)  the  numberof  workers  engaged  in  Bidi  Industry,  State-wise;

 (b)  the  number  of  States  where  the  Acts  relating  to  minimum  wages  and  hours.

 of  work  are  in  force;

 (c)  whether
 the  proportion  of  bidi  workers  amongst  the  T.B.  pati¢nts  is.

 more;  and
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 (d)  whether  Government  have  ever  assessed  the  percentage  of  workers  amongst
 them  who  will  be  benefited  by  the  Bonus  Act?

 Minister  of  Labour  and  Employment  (Shri  D.  Sanjivayya)  :  (a)
 According  to  the  Indian  Labour  Statistics,  1965  published  by  the  Labour  Bureau,
 Simla,  the  provisional  figure  of  total  estimated  average  daily  employment  in  bidi
 factories  during  1963  was  76,000.  Returns  under  other  Acts,  as  far  as  available,
 add  up  to  4,52,000.

 Government  has  no  complete  information  about  the  number  of  workers  em-

 ployed  outside  factories  but  there  is  no  doubt  that  a  large  number  of  workers  are
 So  employed.

 (b)  The  Minimum  Wages  Act  which  also  regulates  the  hours  of  work  has  been
 made  applicable  to  the  bidi  industry  in  12  States  and  one  Union  Territory  vwiz.,
 Tripura.  In  Delhi,  where  the  Minimum  Wages  Act  has  not  yet  been  applied  to

 bidi  industry,  the  working  hours  are  regulated  by  the  Delhi  Shops  and  Establish-
 ments  Act,  1954.

 (c)  Noinformation  is  available.

 d)  No,

 हुए  यात्रा

 1822.  श्री  मुहम्मद  कोया  :

 श्री  रामहरख  यादव  :

 क्या  वेदेदिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या यह  सचਂ  है  कि  मुगलਂ  लाइन्स  के  प्रबन्ध  निदेशक ने  घोषणा  की  है  कि  इस  वर्ष  केवल
 14,000  लोगों  को  ही  हज  यात्रा  के  लिये  ले  जाया  जायगा ;

 fas | हज  यात्रा  के  लिये  इस  ay  कितने  व्यक्तियों  ने  आवेदन  पत्र  हें  और  पिछलें

 वर्ष  कितने  व्यक्तियों  को  हजयात्रा  की  अनुमति  दी  गई

 क्या  आवेदकों  की  बड़ी  संख्या  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  वह  सरकार  हज  यात्रियों

 को  संख्या  को  बढ़ा  कर  कम  से  कम  पिछले  वर्ष  को  संख्या  के  बराबर  करने  की  संभावना  पर

 विचार

 प्रत्येक  हज  यात्री  को  कितनी  विदेशी  मुद्रा  दी  गई  थी  और  क्या  सरकार  इस  राशि

 की  अपर्याप्तता  को  देखते हुए  इसे  बढ़ाने  का  संभावना  पर  विचार

 बेदेशिक-का्य  मंत्री  स्वर्ण  fag)  :
 )  परिवहन  प्रबंधो ंको  और  विदेशी  मुद्रा  की  स्थिति

 को  ध्यान  में रख  कर  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  15,300  व्यक्तियों  को

 (14,300 समुद्र  से  और
 1000

 हवाई  जहाज से  )'  को  1966  की  हज  के  दौराने  हज  यात्रा  करने की

 अनुमति  दी  जाए ।  मुगल  लाइन  लि०  शिपिंग  कम्पनी  जो
 हज  यात्रायात  का प्रबंध  करती है

 सरकार  की  स्वीकृति  से  14,300  व्यक्ति  को  जहाज़  से  ले  जाने
 के  कार्यक्रम

 की  घोषणा  की
 है

 जिससे  कि  जानेवाले  तीर्थयात्री  यात्राਂ  के  लिये  आवेदन  दे  सके ।

 29,564  व्यक्तियों  ने  इस  वर्ष  यात्रा  के  लिये  आवेदन  दिया  ।  fra  ष  32,000

 आवेदकों  की  अनुमानित  संख्या  के  मुकाबले  18,291  व्यक्तियों  जिनमें  बच्चे  शामिल

 समुद्री  जहाज़ और  हवाई  जहाज़ के  द्वारा  हजयात्रा  करने की  अनुमति दी  गई  थी  ।
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 उपयुक्त  में  जो  स्थिति  समझाई  गई  उसे  ध्यान  में  रखते  gu,  1966  हज  के

 लिए  नियत  15,300  व्यक्तियों की  सीमा  में  वुद्धि  करना  संभव  नहीं  है  ।

 प्रत्येक  तीर्थयात्री  को  1000  रु०  तक  विदेशी  मुद्रा  रखने  को  अनुमति है  किसी
 भी

 यात्री  को  अपना  निर्वाह  करने  तथा  अपने  धार्मिक  करते व्य  निभाने के  लिये  यह  धन  राशि  काफी है  क्योंकि
 उसे  सऊदी  अरब  के  प्रवास की  अवधि  में  खाने-पीने  के  लिये  खाद्यान्न  ले  जाने  की  भी  अनुमति  दी  जाती

 बर्मा  से  प्रत्यावर्तित लोग

 1823.  मुहम्मद  कोया :  क्या  वंदेदिक-किये मंत्री  यह  बताने  की  क कृपा  करेंगे  कि  :

 1  1965  तक  कितने  व्यक्ति बर्मा  से  भारत  में  लौट  आये

 बर्मा
 में  अभी

 और  कितने  भारतीय  व्यक्ति

 इस  संबंध  में  क्या  व्यवस्था
 की  गई  है  कि

 वे
 लोग  अपना

 धन
 वापस

 ला
 जो  भारत

 से
 अपना  धन  वहां  ले  गये  अ

 व  उसे

 क्या रंगून  स्थित  हमारे  दूतावास  को  आदेश  दिये  गए  हूं  कि  इस  प्रकार जो  धन  उन्हें  मिले

 करीब बेशक-कार्य  मंत्री  स्वर्ण  उपलब्ध  ताजा  आंकड़ों  के  अनुस

 1,  29,375  लोग  बर्मा  से  भारत  वापस  AT

 करीब  3  लाख  भारतम
 लक

 लोग
 अब  भी  बर्मा में  हू  कितु यह

 कहना  बड़ा

 महफ़िल है  कि  उनमें  से  कितने  लोग  भारत  लौटना  चाहते  52,000 से  ज्यादा  लोगों ने  प्रतीक्षा

 सूची  में  अपना  नाम  लिखा  रखा  है  ।

 भारतीय  राष्ट्रिक ों  की  निधि  भारत  वापस  लाने  का  अभी
 कोई

 अंतिम  प्रबंध  नहीं  किया  गया

 चाहे  वह  अपना  लंघ  यहां  से  ले  गए  हों  या  न  ले  गए  इस  मामले  पर  दोनों  सरकारों  के  बीच

 विचार-विनिमय  हो  रहा  है  ।

 जी  att

 श्रीलंका में  भारतीय  नागरिक

 1824.
 श्री  मुहम्मद  कोया  :  क्या  वैदेशिक-कायें मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 1  1965  तक  श्रीलंका  से  कितने  भारतीय  नागरिक  भारत  आये  ;

 श्रीलंका  सरकार  के  परामर्श  से  उन  का  धन  वापस  लाने  के  लिये  कया  व्यवस्था  की  गई

 औ

 कितने  भारतीय  नागरिक  अब  भी  श्रीलंका  में  हे  ?

 वैदेशिक-काय  मंत्री  स्वर्ण  fag) :  लगभग  ,  23,500  भारतीय  नागरिक  12

 1964 से  30  1965  के  बीच  श्रीलंका  से  ब्रायन  आए  ।

 श्रीलंका  से  अंतिम  रूप  में  विदा  होते  समय  भारतीयों  को  भारत  भेजने  के  लिये  75,000

 रुपये  तक  विनिमय  की  दी
 जाती हूँ

 ।

 लगभग  31,000 ।
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 भारतीय  सहायता से  सिक्किम में  बेक

 1825.  श्री  राम  रख  यादव  :  क्या  वैदेशिक-कार्यों  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्यां  सिक्किम  सरकार  का  विचार  भारत  की  सहायता  अथवा  सहयोग  से  एक  बैक

 और स्थापित  करने  का

 (a)  यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है
 ?

 बेदेशिक-कार्य  मंत्री  स्वर्ण  fag) :  (#)  सिक्किम  सरकार  युनाइटेड  कमर्शल  बेक  के

 सहयोग  से  एक  बैक की  स्थापना  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 इंस  प्रस्ताव  पर  सरकार  के  विभिन्न  विभागों  द्वारा  सविस्तार  विचार  करने  की  आवंइंयकता

 होगी

 सिंगापुर  से  सद्भावना  निदान

 1826.  श्री  राम  यादव  :  क्या  वैदेशिक-कायें मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हाल  ही  में  सिगापुर  से  एक  सद्भावना  मिक़दार  भारत की  थानों पर  आया  और

 यदि  होता  इस  यात्रा  का  क्या  उद्देश्य था
 ?

 बेदेदिक-काये  मंत्री  स्वयं  :  जी  सिंगापुर  से  एक  सद्भावना  प्रतिनिधी

 मंडल  भारत  की  यांत्रा पर  आंया  था  और  9  से  13  नवम्बर  1965  तक  यहां  ठहरा  था  ;  इसके  नेता

 सिंगापुर के  उपप्रधान  मंत्री  थे  और  इसमें  वहां  के  विदा  मंत्री  तथा  राज्य  WO a) farert  मंत्री  भी  थे  ।

 उनकी  इस  यात्रा  का  उद्देश्य  भारत  सरकार को  यह  बताना  था  कि  सिंगापुर भारत  की
 मित्रता  की  कद्र  करता  है  और  भारत  सरकार  का  समान  करता  है  ।

 लन्दन म  नहरू  स्मारक  न्यास

 1827.  श्री  राम  रख  यादव  श्री  बड़े

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  युद्धवीर  fag

 क्या  बंदेदिक-का्ये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  संच  है  कि  14  नवम्बर  ,  1965 को  श्री  नेहरू के  16.0  वें  जन्म  दिवस  पर  उनकी
 याद में  लन्दन  में  एक  नेहरू  स्मारक न्यास  बनाया

 (@)  यदि  तो  न्यास के  सदस्य  कौन-कौन  और

 (1)  न्यास की  उद्देश्य  क्या

 बरेदेदिक-कार्य  स्वर्ण  :  जी  ।

 (a)  भारतीय  हाई  कमिश्नर  के  ट्रस्ट  के  ये  सदस्य है

 i  लाड  माउंटबेटन

 2  लाड  बटलर

 3  सर  जेरेमी  रईस मन

 4  जनरल पर  राय

 5  श्री  जान  fra
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 ना

 व्यवस्था  करेंगे  |

 वाइस  एडमिरल सर
 डोनल्ड

 राकमैन  आनरेरी  एग्जीक्यूटिव डाइरेक्टर  के  रूप  में  ट्रस्ट  की  प्रबंध

 ट्रस्ट का  मुख्य  उद्देश्य  नेहरु  छात्रवृत्ति  योजना के  अंतगंत  उच्च  दिक्षा  प्राप्त  करने  के  लिये
 भारत में  सुयोग्य  स्नातकोत्तर  विद्यार्थियों

 को  चुनना  के  पुराने  कालेज
 में

 जिसके  ae  बटलर  मास्टर  हर  वर्ष  नेहरू  स्मारक  लेक्चर  कराने  के  भी  प्रबंध  किए  जाएंगे  ।

 लंका  में  दासों  का  व्यापार

 1828.  श्री  कोयला  :  क्या  वैदेशिक-किये  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंग  कि  :

 क्या  सरकार
 को  लंका  में  दक्षिण  भारत  से  अवैध  रूप  से  गये  हुए  लोगों के  दास  व्यापार

 के  बारे  में  जानकारी  है  ;

 यदि  तो  प्रति  वर्ष  दक्षिण  भारत  के  कितने  लोगों  को  बेचा  और  खरीदा  जाता  है

 सरकार ने  इस  स्थिति  को  समाप्त  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  है  ;  और

 (a)  यदि  उपरोक्त  भाग  का  उत्तर
 ककारादपक् है

 तोक्यो  सरकार  अपेक्षित  जानकारीਂ

 प्राप्त  करने  के  लिये  आवश्यक  कार्यवाही  करेगी ?

 वैदिक-कार्यो  मंत्री
 स्व  :  से  से  श्रीलंका  को  अवैध  रूप से

 गए
 लोगों

 का  कोई  व्यापारਂ  नहीं  है  ।  लेकिन  कुछ  भारत  से  श्रीलंका  को  अवैध
 रूप

 से  जाते  gt  भारत  से  इस  तरह  का  आप्रवास  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  निरोधात्मक  उपाय  बरते हें
 और  संख्या  काफी  कम  हो  गई  है  ।

 थम्ब-जातियां  अंचल  से  दारणार्थी

 1829.  श्री  राम  रख  यादव  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंग  कि

 क्या  सरकार ने  छम्ब-जौरियां  अंचल  के  शरणार्थियों  को  मुफ्त  अनाज  देने  की  प्रणाली

 को  बदल  कर  नकद  सहायता  देना  आरम्भ  कर  दिया  है  और

 यदि  तो  नई  योजना का  ब्यौरा  क्या हैं  और  इसमें  कितनी  सफलता मिली  है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  अणु  शक्ति  मंत्री  लाल  बहादूर  :  हा ं।

 योजना में  परिवार  की  सदस्य  संख्या  अनुसार  30  रुपय से  70  रुपये  प्रति  मास  की
 दर  से  शिविर-वासियों  को  नकद  सहायता  देने  की  व्यवस्था  ब्यौरा  इस  प्रकार हैं

 :--

 ऋम  परिवार  की  सदस्य  कुल  मासिक  नकद

 सख्या  संख्या
 a
 सहायता

 ह

 एक  सदस्य  वाला  परिवार  30  रुपय

 दो  सदस्यों  बाला  परिवार  40  रुपय

 तीन  सदस्यों  वाला  परिवार  50  रुपय

 चार  सदस्यों  वाला  परिवार  57  रुपय

 पांच  सदस्यों  वाला  परिवार  5  रुपय

 पांच  से  अधिक  सदस्यों वाला  परिवार  70  रुपय
 Ee

 पाकिस्तान से  आने  वाले  व्यक्तियो ंके  लिये  शिविरों  में  सन्तोष-जनक यह  जो

 रुप  में  काय  करती  रही  जम्मू  तथा  काश्मीर में
 भी  सन्तोषजनक रहनी  चाहिये

 2098



 6
 1965

 लिखित
 उत्तर

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  तिब्बत  का  मामला

 1830.  शी  पू०  चं०  देवभंज  :  क्या  वेदेदिक-कार्ये मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंग
 कि  :

 क्या  दलाई  लामा  ने  कभी  भारत  सरकार-से  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में
 तिब्बत  का  मामला

 स्वयं  अथवा  दूसरों के  साथ  मिल  कर  पेश
 करने

 की  प्रार्थना की  है  ;  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है
 ?

 वैदेशिक-कार्य  मंत्री  स्वर्ण
 :

 जी  नहीं  ।  सरकार  को  परम  पावन  दलाई  लामा
 से  ऐसा  कोई  अनुरोध-पत्र  नहीं  मिला हैं  जिसमें  संयुक्त  में  तिब्बत के  cea  पर  कोई  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 अथवा  सह-प्रस्तुत  करने  की  बात  कहीं  गई  हो

 seq  नहीं  उठता  ।

 तेल्लचेरि
 में  बड़े

 डाकघर
 को

 इमारत

 1832.  श्री  अ०  :  कया  संचार  मंत्री  ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केरल  में  तेल्लचेरि  में  बड़े  डाकघर की  इमारत  बनाने  में  क्या  प्रगति  हुई है  ;

 इसके  लिए  भूमि  कब  ली  गई थी  ;

 उस  पर  कितनी  लागत  आई ;  और

 इमारत  के  निर्माण  में  विलम्ब  होने  के  कया  कारण

 संचार  विभाग  में  उपमंत्री  प्रशासनिक  स्वीकृति  हवाई  की  मंजरी  दी

 जा चुकी  हैं  और  अब  विस्तृत  प्राक्कलन  तैयार  किये  जा  रहे

 25  19611

 23,707  रुपये  87 पेसे  ।

 इमारत  बनाना  शुरू  करने  से  पहले  बहुत  सी  औपचारिकताएं  पुरी  करनी  पड़ती  हैं

 इनमें  स्थान  की  प्रारम्भिक  नक्शे  व  प्रारम्भिक  प्राक्कलन  तैयार  प्रशासनिक  स्वीकृति

 तथा  खं  की  मंजूरी  कार्यकारी  नक्शे  व  वस्तुत  प्रावधान  तैयार  तकनीकी  मंजूरी
 टेंडर  मंगाना  और  ठेकेदारों  को  काम  सौंपने  का  काम  शामिल हैं  |

 इस  काम  की  स्थिति  यहां  तक  पहुंच  चुकी  है  कि  विस्तृत  प्रा कं कलन  तैयार  किये  जा  रहे  हे  ।  मौजूदा

 आर्थिक  संकट  के  कारण  खं  में  कमी  करने  की  आवश्यकता  की  दृष्टि  निर्माण  कार्य  को  तुरन्त  प्रारम्भ

 करने  की  तात्कालिक  आवश्यकता  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 केरल  में  डाक  तथा  तार  कर्मचारियों  के  लिए  क्वाटर

 1833.  श्री  Ho  राघवन  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 केरल में  डाक  तथा  तार  कर्मचारियों  को  हन कट  देने  में  अब  तक  कया  प्रगति  हुई  है  ;

 वित्तीय  ad  1965-66 में  इस  प्रयोजन के  लिए  कितनी  राशि
 नियत  की  गई  और

 प्रत्येक  जिलें  में  अब  तक  कितनी  राशि  खर्च  की  गई  है
 ?
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 संचार  विभाग
 में  उपमंत्री  wawet)  :  (#)  केरल में  649  कामना  रियों  को  क्वार्टर  दे  दिये

 गये  हें
 ।  इसके  अलावा  ध. क्‍्वाटेरों  की  38  यूनिट  बनाने  की

 का निर्माण हो  रहा  और  भी  अधिक  क्वाटर  बनाने  का  प्रस्ताव

 मंजूरी
 दी

 जा

 चुकी

 जिनमे ंसे  9  यूनिटों

 1,27,000 रुपये  मुख्य  शीर्ष  के  अंतर्गत  |

 (7)  रुपये

 2100  रुपये

 2000  रुपये

 भूतपूर्व  सैनिकों  के  लिए  रोजगार के  अवसर

 1834.Qeit  ato  व०
 क्या  प्रतिरक्षा मंत्री  यह  बताने

 की
 करेंगे

 कि  :

 (*)
 केरल  सरकार  ने  भूतपूर्व  सैनिकों

 को
 रोजगार  के

 अवसर  प्रदान  करने के  लिये  कया  कदम
 उठाय ह  ;

 (@)  इस  प्रयोजन  के  लिये  ether  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 ु

 सहायता  देने  का
 ara  lp

 की

 विद्यमान  सहकारी  समितियों  को  अपना  कार्य  बढाने के  लिये  क्या

 प्रतिरक्षा  मंत्री
 यद्यवन्तराव  :  से  :

 सुचना  राज्य  सरकार से  इकट्ठी
 की  जा

 रही  हें  और  प्राप्त  होने  पर  सभा के  पटल पर  रख  दी  जाएगी  ।

 कानपुर  में  भारतीय  वायुसेना  का  अस्पताल

 1835.  श्री  शास्त्री
 :

 थ्री  राम  रख  यादव
 :

 बया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने की  छपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  कानपुर  छावनी  में  भारतीय  वायुसेना  के  वर्तमान  अस्पताल

 में  एक  परिवार  विभाग  खोलने  का  है  ;

 यदि  तो  नयी  विस्तार  योजना  का  ब्यौरा  क्या है  ;  और

 इस  योजना  पर  कितना  व्यय  होने  का  अनुमान  है  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यदावन्तराव  भारतीय  वायु  सैनिक  कानपुर
 में  एक  परिवारिक  पक्ष  पहले से  विद्यमान है  ।  आवश्यकताओं के  अनुसार  इसमें  संविधान  परिवर्तन

 कए  ms

 wee  नहीं  उठता  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 तेल  सत्कार्यों के  कर्मचारी

 1836.  यशपाल  fag

 थी  इन्द्रजीत  गुप्त

 क्या  श्रम  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि

 क्या यह  सच  है
 कि  तेल  समवाय  अपनी  वैज्ञानिक  तथा  स्वचालित  यंत्रों  के

 प्रयोग  सम्बन्धी
 का  अच्छी  तरह  परीक्षण  होने  के

 दौरान  ही  अपने  कमंचारियों  पर  सेवा  faze  होने के

 लिये  जोर  डाल  रहे  हे  अथवा  उनकी  छंटनी  कर  रहे  हें  ;  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार है
 ?

 श्रम  और  रोजगार  मंत्री  संनीबय्या )  इस  बारे  में  एक  शिकायत  पेट्रोलियम विकास

 यूनियन  से  प्राप्त  हुई

 तेल  कम्पनियों में  रोज़गार  और  कायें-सुरक्षा सम्बन्धी  त्रिपक्षीय  समिति  इस  मामल

 पर  विचार  करेगी  ।

 मंगोलिया में  रिहायशी  मिशन  मिशन  )

 1837.  श्री  यश्पाल  fag  क्या  वंदेदिक-कार्यो  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंग  कि

 मंगोलिया  में  रिहायशी  मिशन  खोलने  के  प्रदान  पर  विचार  किया
 जा  चका  है  ;  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है
 ?

 बेदेशिक-कार्य  मंत्री  स्व  :  और
 (  ख  :  उलान  बटोर  में  रिहायशी मिशन

 खोलने  के  सवाल  पर  अब  भी  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 नई  दिल्‍ली  में  थियेटर  कम्यनिकेशन  बिल्डिंग  में  स्थित  डाकखाने  में  चोरी

 1838.  श्री  यदा पाल  सिह  क्या  संचार  मंत्री  30  1965  केਂ  अतारांकित  प्रशन  संख्या
 1063 के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  नई  दिल्ली  में  कनाट  प्लेस  में  थियेटर  कम्यूनिकेशन  बिल्डिंग  में  स्थित  डावखाने  में  हुई
 चोरी  के  सम्बन्ध

 में  पुलिस  द्वारा  की  जा  रही  जांच  पुरी  हो  चुर्क  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा क्या  है  ?

 संचार  विभाग  में  उपमंत्री
 :  पुलिस  अधिकारियों  ह

 चह  भागता

 किस

 मामले
 का  कुछ  सुराग  नहीं  मिला  फिलहाल  इसे  खत्म कर  दिया  है  ।

 कोई  और  ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं  है  ।
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 gat  सीमा  क्षेत्रों  में सामुदायिक रेडियो

 1839,  थी  Wo  सामन्त

 श्री  स०  ला०  द्विवेदी

 थी  gata  सदा

 क्या
 सुचना

 और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हमारी  सीमाओं  पर  चीन  द्वारा  आक्रमण  किये  जाने  के  पाश्चात्य

 पूर्वी  सीमा  क्षत्रों में  प्राथमिकता  के  आधार पर  लगाने  के  लिए  एक  हज़ार  और  सामुदायिक  रेडियो

 दिये गये  थे  ;

 यदि  तो  fig  qq  रेडियो  नन  से  कितने  प्रतिशत  रेडियो  ठीक  काम  ae

 क्या  पूर्वी  सीमा  क्षेत्रों  के  लिये  कोई  चलता-फिरता  संधारण  एकक  मेंटेनेंस

 स्थापित  किया  गया है
 ;  और

 यदि  कितने  और  उनके  प्रधान  कार्यालय  कहां है  ?.

 क
 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  इन्दिरा  गां

 ग
 ही

 लगभग

 लेकिन कुछ
 क्षेत्रों

 में  ठी
 क-ठाक  करने  वाला

 दल  है

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  |

 भारतीय  वायु  सेना  के  पुना  स्थित  बस  डिपो  में  कुप्रशासन

 1841.  श्री  सध  लिमय े:

 श्री  बागड़ी  :

 क्य  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  भारतीय  वायु  सेना  के  पुना  स्थित बेस  सिग्नल्स  रिपेयर डिपो  में  कुप्रशासन

 भौर  भ्रष्टाचार के  बारे  में  कोई  शिकायत  मिली  है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  शिकायत
 की

 कोई  जांच  कराई  गई  है  5

 यदि  तो  उसका  परिणाम  क्या  है  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यदावन्तराव  :  जी  तों  ।  वायु  सेना  बेस  सिग्नल  रिपेयर

 डिपो  पुना में
 भष्टाचार  के  आरोपों  संबंधी  बिना  दस्तखत

 के
 एक  शिकायत  अगस्त  1965  में  प्राप्त

 हुई  थी  ।

 जांच  करने  पर  शिकायत  कृ तक नामक  प्रमाणित  हुई  थी  ।  सरकार  की  नीति  के  अनुसार
 हे

 सरकारी  अधिकारियों  के  विरूद्ध  ऐसी
 शिकायतों  पर  कोई  कार्य  ही  नहीं  करना  और  इस  लिये

 मामला  समाप्त  कर  दिया  गया  हैं  ।

 sot  नहीं  उठता  |
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 Bombay  Dockyard

 1842.  Shri  Madhu  Limaye
 e Shri  Bagri

 Will  the  Minister  of  Defence  -be  pleased  to  slal& ctate

 (a)  whether  some  contractors  had  been  given  work  in  the  Bombay  Naval
 Dockyard  Expansion  Scheme;

 (b)  whether  the  contract  system  had  been  given  up  in  1957  on  finding  this
 work  as  unsatisfactory ;

 and
 (c)  whether  the

 contract  system  is
 being  revived

 in  the
 expansion  scheme;

 (da)  if  so,  the  reasons  therefor  ?.

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Y.B.  Chavan)  :  (a)  Yes,  Sir.  Out  of
 20  Major  Works  so  far  undertaken  under  this  Scheme  since  its  inception  in  1953,
 18  have  been  let  out  on  contract.

 (b)  No  Sir.  In  fact,  out  ofthe  18  Contracts  referred  to  in  (a)  above,  15  were
 let  out  after  1957-

 (c)  and  (d).  Do  not  arise,

 Demands  of,  Defence  Establishments  workers  in  Bangalore

 1843.  Shri  Madhu  Limaye  e e

 Shri  Bagri

 Wil  the  Minister  of  Labour  and  Employment  be  pleased  to  state

 (a)  the  action  taken  to  meet  the  demands  of  workers  of  the  Hindustan  Aero-
 nautics  Ltd.,  Hindustan  Machine  Tools  Ltd.,  Bharat  Electronics  Ltd.,  and  Bharat
 Earth  Movers  Ltd.;  and

 (b)  the  permanent  solution  envisaged  by  Government  keeping  in  view  the

 importance  of  these  undertakings  from  the  security  point  of  view?

 Minister  of  Labour  and  Employment  (Shri  Sanjivayya)  :  (a)  The
 Industrial  relations  in  these  undertakings  fall  in  the  state  sphere.  Accordingly  the
 Labour  Department  of  the  Government  of  Mysore  took  appropriate

 action  to
 conciliate  in  the  disputes  and  an  interim  settlement  was  reached.

 (0)  (i)  A  Wage  Board  for  Engineering  Industries  has  been  set  up,  and  this

 will  make  recommendations  for  rationalising  the  wage  structures  of  these  under-

 takings  also.

 (ii)  The  Hindustan  Machine  Tools  Ltd.,  entered  into
 a  three-year  Truce

 Agreement  with  the  representative  of  their  labour  union  on  15th  September,

 1965.  The  management  and  the  workers  have  reaffirmed  their  decision  to  abide

 by  the  Code  of  Discipline  in  Industry  and  by  the  Industrial  Truce  Resolution
 and  have  agreed  to  maintain  industrial  peace  and  harmony  during  the  period
 of  operation  of  this  settlement.
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 बुडापेस्ट  में  अन्सर्शब्ट्रीय बे शालिक  सम्मेलन

 1844.  श्री  दी०  स०
 क्या  बंदेदिक-कार्य मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि  :

 का  भारत को

 क्या  बुडापेस्ट  में  हाल  में  ही  हुए  दो  अन्तर्राष्ट्रीय  वैज्ञानिक  सम्मेलनों  में  चीन

 निपट
 ?

 कह  कर  दीनार  करने  का  प्रयास  विफल  कर  दिया  गया  था

 तथा
 वैज्ञानिकों

 ने  अनी  बठक  में  चीन  से  कह  दिया था  किया  तो  ठीक  ढंग से  व्यवहार करे  अथवा ~
 सम्मेलन से  निकल  ज

 यदि
 तो  इस  समूची  घटना  के  बारे  में  सरकार  की  क्या प्रतिक्रिया है  ?

 बेशक-कार्यो  मंत्री  ert  fag)  :
 चीन  ने  वैज्ञानिक  सम्मेलन  के

 मंच
 से  भारत

 तथा  अन्य  कुछ  देशों  पर  आक्षेप  करने  का  जो  प्रयत्न किया  उसे  निष्फल  कर  दिया  गया  था  ।

 इस  सम्मेलन
 के

 अध्यक्ष
 ने

 उनक  व्यवहार  की  बहुत  निंदा
 की  थी

 और  चीनी  प्रतिनिधिमंडल

 अकेला पड़  गया  था

 भारत  सरकार  वैज्ञानिक  मंचों से  राजनीतिक  प्रचार  करने  की  निंदा  करती

 विदेशों  में  शस्त्रास्त्र की  सहायता

 1845.  श्री  स०  बनर्जी :.  श्री  दे०  qo  पुरी

 शी  दलजीत  सिंह :  श्री  व०  Fo  दास

 प्रतिरक्षा मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  किसी  देश  ने  भारत  को  शस्त्रास्त्र की  सहायता  देने  का  आश्वासन  दिया  है  ;

 यदि  होता  उन  देशों  केनाम  क्या हे  ;  और

 क्या  यह  सहायता  किसी  प्रकार  की  राजनीतिक  शर्तो ंके  बिना दी  जायेगी ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  (att  यदावन्तराव
 :  से  अनुदान  के  आधार  पर  भारत  को

 सैनिक  सहायता  य०  एस०  एं०  ओर  यू
 ०  Ho  से  प्राप्त  हो  रही  परन्तु  वह  सितम्बर  1965  से

 स्थगित  कर  दी  गई  |  यह  सहायता  चीनी  आक्रमण का  सामना  करने के  लिये  दी  जा  रही

 और  हमें  दिया  गया  सामान  इन  सरकारों  के  प्रतिनिधियों  द्वारा  निरीक्षण  किया  जा
 सकता

 और

 हम इस  सामान  को  इन  सरकारों  को  लौटा  दिए  जाने  के  लिये  आबद्ध  जब  हमें  उसकी  उस  उद्देश्य

 के  लिये  आवश्यकता  न  रहे  कि  जिस  के  लिये  दिया  गया था  ।  यह  सहायता  सितम्बर  1965  से

 इन  सरकारों  द्वारा  स्थगित  कर  दी  गई  जब  भारत  को  पाकिस्तानी  आक्रमण  के  विरूद्ध  प्रतीकात्मक

 कोय  करना  पड़ा  Ly

 इन  सरकारों  ने  इस  देश  को  तब  से  अपने  सहायता  कार्यक्रम  को  दुबारा  कार्यान्वित  करना

 शुरू  नहीं  किया  है
 ।  भारत  नकद  तथा  उधार  आधार  पर  संसार  के  कई  देशों  से  सैनिक  साज़ सामान

 खरीदता  Yo  एस ०  यू०  Ho,  पश्चिमी  जमंनी  तथा  स्विटज़रलैंड  द्वारा  सेनिक

 सामान  का  विक्रय  भा  अथवा  निर्यात  लाइसेंस  प्रक्रिया  पुरःस्थापित  करके  प्रवृत्त-तौर  पर

 पाकिस्तानी  आक्रमण  के  rare  स्थगित  कर  दिया  गया  है  |
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 अशलम  क्षेत्रों  में  असिक  भप्रतिरक्ता

 1846.  श्री  स०  ली०  बमर्जी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उन  अर्सनिक  प्रतिरक्षा  कर्मचारियों  को  कुछ  अतिरिक्त  भत्ता  दिया
 जा  रहा  है  जो  अप्रिय  क्षेत्रों में  क्राम  कर  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  इसकी  वास्तविक  मात्रा  कितनी

 क्या  बह  भत्ता सभी  श्रेणियों के  तमंचा  रियों  को  fear  जाता  है
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यशावन्तराव  :  तथा  :  नहीं  ।  तदपि  अज़ीम  क्षेत्रों

 में  सेवा कर  रहे  रक्षा  असैनिक  कर्मचारियों  को  निम्न  लाभ  और  रियायत  देय  हे  जिन्हें  साधारण

 रण  क्षेत्र  सेवा  रियायतें  कहा  जाता  है

 (1)  सेना  अथवा  वायुसेना  के  लड़ाकुओं  के
 लिये

 जेसे  कि  स्थिति  मान  पर  निशुल्क
 राशन  और  फ्यूल  |

 (2)  निशुल्क  तम्बुओं  में  हास्य  स्थान  |

 (3)  सेना  सेविवर्ग  के  कम  से  कम  अनिवार्य  इमान  पर  निःशुल्क  अगर  कोर  कमांडर

 संक्रियात्मक कारणों  के  लिये  ऐसे  वस्त्रों  का  जारी  किया  जामा  अनिका  विचार  करे  |

 (4)  कुटुम्ब  नियतनਂ  का  निशुल्क  भजा  जाना  ।

 (5)  हस्पताल  में  चिकित्सा  सहित  निशुल्क  चिकित्सा  ।

 (6)  अधातक/घातक  दुर्घटनाओं  में  अन्तग्रेंस्त  होने  पर  घाव-चोट  अथवा  कुटुम्ब  पेन्शन  या

 उपदान  या  कामिक  मुआवजा  अगर  लागू हो  ।

 (7)  प्रति  व्यक्ति  प्रति  सप्ताह  टिकट-रहित  सेनाओं  के  दो  पत्र  ।

 (8)  अधिकाधिक  30  रुपये  तऊ  प्रति  मास  प्रति  व्यक्ति  बिना  कमीशन  भारतीय  सीमाओं

 के  अन्दर  अन्दर  मनीआडंर  और  भारतीय  पोस्टल  आडे र  भेजा  जाना  |

 (9)  साधारण  क्रिराये
 की अदायगी

 पर  पुराने  ड्यूटी  स्थान
 पर

 सरकार  द्वारा  दिए गए
 ara

 स्थान  को  धारण  किय  रहना  ।

 पर  वह  रक्षा  असैनिक  कमेंट्री  जो  अग्रिम  क्षेत्रो ंमें  कई  विशिष्ट  कठिन  माने  गए  प्रदेशों  में  सेता

 कर  रहे  एक  निम्न  दरों  पर  विशेष  भत्ता  भी  प्राप्त  कर  रहे  हैं  जिसे  ऊंचाई/अस्वास्थ्यप्रद  जलवायु
 भत्ता  कहा  —o—

 वेतन  मासिक  भत्ता

 वेतन
 जो

 110
 रु०  से  अधिक  न  हो  ,  e  25  रुपये

 110
 रु०

 से  अधिक
 परन्तु  200  रु०  से  कम  वेतन  थ  40  रुपये

 e  60  रुपये 20080  से  अधिक
 परन्तु  300  रु०  से  कम  वेतन

 300  रु०  से  अधिक  परन्तु  400  रु०  से  कम  वेतन  थ  65

 (=)  400  रु०  से
 अधिक  थि  750  रु०  से  कम  वेतन  70  रुपये  |

 750  रु०  से  ऊपर  वेतन  =|  थ  e  थे  100  रुपये

 हां
 ।
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 Shram  Vv  ir  National  Awards

 1847.  Shri  D.  N.  Tiwary.  :  Will  the  Minister  of  Labour  ard  Employ
 ment  be  pleased  to  state

 (a)  whether  any  awards  in  cash  and  merit  certificates  have  been  given  in  any
 industries  under  the  Shram  Vir  National  Awards  scheme;

 (b)  ifso,  the  names  of  industries  and  recipients  thereof;  and’

 (c)  the  acts  for  which  these  awards  have  been  made  for  giving  valuable  sugges-
 tions,  merit  or  for  averting

 mishaps
 ?

 Minister  of  Labour  and  Employment  (Shri
 Sanjivayya)

 :
 (2)

 Not  yet.

 (b)  and  (c):  Do  not  arise.

 गोदी  मजदूरों  के  लिए  मजूरी  बोर्ड

 1848.  श्री  प्र०  to  चक्रवर्ती  att  arr  ca

 श्री  प्र ०  पत्र  बरुआ :  श्री  हाजी  :

 थी  यशपाल  fag
 :

 क्या  श्रम  और  रोजगार  मंत्री  बह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यो  यह  सच  है  कि  गोदी  मजदूरों  के  लिए  केंद्रीय  मेरी  ब

 को  ह

 की  अन्तरिम  सिफारिशों

 जहाज  मालिकों  ने  लागू  नहीं  किया  हैं  ;

 यदि  तो  मजूरी  बोर्ड की  सिफारिशों  के  न  मानने  के  लिये  जहाज  मालिकों ने  क्या

 कारण  पेश  किए

 राष्ट्रीय  आपातकाल में  गड़बड़ी  न  होने  देने के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 श्रम  और  रोजगार मंत्री  संजीवय्या  )
 :  और  :  जहाज़ी  कम्पनियों ने

 यह  तके  दिया  हैं  कि  उनके  कर्मचारी  मजदूरी  ate  की  सिफारिशों  के  अंतगर्त  नहीं  आते  ।  अतः

 उनके  लिए  सिफारिशें  लागू  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 बम्बई  बन्दरगाह  में  यह  समझौता  हुआ  है  कि  विवाद  को  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम

 के  अन्तर्गत  न्याय  ferora  के  लिये  भेज  दिया  जाय  ।  अन्य  बन्दरगाहों  में  भी  क्रियान्विति  के  मामले

 की  oval  की  जा  रही  है  ।

 राष्ट्रमण्डल  सचिवालय  के  लिये  महासचिव

 1849.  श्री  प्र०  दें  बरुआ

 श्री  प्र०  र०  चक्रवर्ती :

 क्या  बेदेशिक-कार्य
 मंत्र

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रमंडल  सचिवालय  के  लिये  दो  महासचिवों  की  नियुक्तियों के
 बारे

 में
 चर्चा  करने

 के  लिय  लंदन में  राष्ट्रमण्डल  के  उच्चायुक्तों की  अक्तूबर  में  बैठक  हुई

 उनकी  नियुक्तियों  के  संबंध
 में

 कया  प्रक्रिया  अपनाई  गईं  ;
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 क्या  पाकिस्तान ने  महासचिव  के  पद  के  लिये  भारतीय  उम्मीदवार  का  विरोध  किया

 अंत  में  कौन  कौन  व्यक्ति  चुने  गये  ?

 वैदेशिक-कार्य  मंत्री  स्वर्ण  और
 :  राष्ट्रमंडल  प्रधान  मंत्रियों  की

 पिछली  बैठक में  जो  प्रक्रिया  तय  हुई  उसके  अनुसार  दो  उप-महासचिवों  की  नियुक्ति  र

 देशो ंके  शासनाध्यक्षों  ने  अपने  लंदन  स्थित  प्रतिनिधियों  के  माध्यम से  की  थी  ।  पता  चला है  कि
 पाकिस्तान  ने  हमेशा  की  तरह  भारत-विरोधी  कार्रवाइयां  की  ।

 खबर  हैं कि  पाकिस्तान  ने  इस
 अवसर  पर  भी  भारत  विरोधी  काररवाईयां  की  थी  ।

 एक  3q-nera faa  घना के  श्री  To  एस०  लासन  sy  होंगे  और  उनकी  सामान्य

 जिम्मेदारियां  होंगी  जिनमें  अंतर्राष्ट्रीय  प्रशासन  और  सम्मेलन  सेवा  का  काम  दूसरे

 उप-महासचिव  श्रीलंका  के  श्री  गुजरने  होंगे  जिनकी  मुख्य  जिम्मेदारी  आर्थिक  मामलों  की  होगी

 जिसमें  विकास  की  समस्याएं  भी  शामिल  नि

 Offer  from  Indian  Families  in  London

 1850.  Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :  Will  the  Minister  of  Defence
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Indian  families  residing  in  London  have  offered
 to  support  150  families  of  our  army  personnel;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  they  have  asked  for  a  list  of  150  families  ;

 (c)  ifso,  whether  Government  have  since  s€nta  list  of  150  families;  and

 (d)  if  not,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Y.  B.  Chavan)  :  (a)  and  (b).  Informa-
 tion  was  received  in  September,  1965  through  the  Indian  High  Commission  in
 London  that  some  Indian  residentsin  U.  K.  desired  tohave  alist  of  100  families
 whose  husbands  had  been  killed  during  the  present  fighting,  so  that  they  could
 assist  these  families  financially  for  the  next  10  years  to  come.

 A  general  decision  was  taken  to  the  effect  that  all  donations (c)  and  (d).
 should  be  credited  into  the  Disabled  Army  Personnel,  Widows  and  Orphans
 Fund  or  the  Air  Force  Benevolent  Fund.  Accordingly,  a  reply  was  sent  to  the
 Indian  High  Commission  to  request  the  donors  to  send  their  contributions/dona-
 tions  to  either  of  these  two  funds.  Although  the  donations  will  be  utilised  strictly
 for  the  purpose  which  may  be  indicated  by  the  donors,  the  actual  amount  to  be
 disbursed  to  each  individual  family  will  depend  on  the  assessment  of  their  needs
 made  by  the  Managing  Committee  of  the  Fund.  Wishes  of  the  donors,  however,
 in  respect  of  the  purpose  and  categories  of  persOns  for  which  the  donations  should
 be  used  will  be  respected  as  far  as  possible.  Care  will  also  be  taken  to  ensure  that
 the  assistance  is  rendered  to  those  who  are  in  real  need  of  the  same.
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 सरकारो क्षेत्र  उद्योग  स्थल

 1851.  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  श्री  ज्वा०  प्र०  ज्योतिषी

 श्री  पारादार  श्रीमती  मिनीमाता

 डा०  चन्द्रभान  सिह
 श्री  दाजी

 शमी  श्री  बडे
 :

 थ्री

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने की  HIT  करे  र

 क्या  सभी  मंत्रालयों  कों  कोई  निदेश  दिए  गए
 हद

 कि  सुरक्षा  की  दृष्टिसे  बड़े

 गाह  नगरों  में
 सरकारी

 क्षेत्र  के  बड़े  उद्योगों  की  स्थापना के  बारे में  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  की

 सलाह  ली  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातं क्या  है  ?

 1957  में प्रधान  मंत्री  तथा  अणुशक्ति  मंत्री
 लाल  बहादर  शास्त्री )  (*)  और

 सम्बद्ध  मंत्रालयों  से  प्रार्थना  की  गई  थी  कि  नये
 औद्योगिक

 उपक्रमों  के  स्थान के  बार  में  विचार

 करते
 समय  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  से  परामर्श  किया  जाये  क्योंकि  कोई  प्रतिरक्षा  दृष्टिकोण  हो  सकता

 है  जिस  पर  वहू  मंत्रालय  विचार  करना  चाहे  ।  पुनर्विचार  के
 बाद  अब  यह  निर्णय  किया

 गया
 है  कि

 केवल  fret  प्रकार  के  मामलों  में  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  से  परामर्श  करना  आवश्यक होगा

 (1)  जिनमें 10  करोड़  रुपय  से  अधिक  पूंजी  व्यय हो  ;  और

 (2)  ऐसे  मामलों  में  जिनके  बारे में  मंत्रालय  समझता  है  कि  प्रतिरक्षा  दृष्टिकोण  है  अथवा

 जिनके  लिए  अत्यधिक  परिवहन  सुविधाओं  की  आवश्यकता  होगी  ।

 भारतीय  राज्यक्षेत्र में  अज्ञात  विमान

 1852.  श्री  विद्याचरण  शक्ल  श्री  दिव  चरण क चरण  गुप्त

 श्री  स०  Ato  बनर्जी  श्री  कृष्णपाल fag

 कया  प्रतिरक्षा मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  10  1965
 कीਂ

 प्रातःकाल  भारतीय  में  उड़ता  हुआ  एक  अज्ञात

 विमान  देखा  गया  था ;

 यदि  तो  क्या  वहं  पाकिस्तानीਂ  विमान  और

 उसे  गोली  मार  कर  क्यों  नहीं  गिराया  गया
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यशवन्तराव  [:  हां ।

 तथा  (7)  विमान  बहुत
 ऊंचाई

 पर  उड़  रहा  और  उसे
 पहुचाना

 नहीं  जा  सका  ।
 इससे  पहले  कि  उसे  मार  गिराया  जाता  वह  भाग  निकला  |
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 सेनिक  मोटर  गाड़ियां

 1853.  Slo  लक्ष्मी  मल्ल  सिंघवी :  क्या  प्रतिरक्षा मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हमारी  सैनिक  मोटर  गाड़ियों  में  बेलून  टायर  लग  होते

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  और

 ऐसे  टायरों का  निर्माण  आरम्भ  करने  के  विशेषकर  मरूस्थल  क्षेत्रों में  प्रयुक्त की
 जाने  वाली  गाड़ियों  के  निर्माण  के  लिय  क्या  योजनायें  बताई  गई

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यशवन्तराव  :  वर्तमान  रक्षा  गाड़ियों  के  समूह  में  सेण्ड

 ट्रेड
 टायर  नहीं

 किए
 हुए  हैँ

 ।

 तथा  :  रेगिस्तानी  क्षेत्रों में  संक्रिया  में  व्यस्त  सैनिकों  द्वारा  इस्तेमालਂ में  आने  वाली
 गाड़ियों  के  लिए  अधिकतर  काम  में  आने  वाले  साइटों  के  des  ट्रीड  टायरों  का  निर्माण

 हस्तगत  करने  के  लिए  देवा  में  टायर  निर्माताओं  को  कहा  गया  है  |

 1854.  श्री  इंद्रजीत  गुप्त  :

 श्री  ag  लिमये  :

 भी  किशन  पटनायक  :

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 शासकीय  तौरपर  परम  वीरचक्रविजेता  ह  अनन  उ  ayer TAU  AX  RY ह (५  ४  हनोद  को  स्मृति  में  कया  विशेष

 कार्यवाही  की  गई  और

 उन  के  आश्रितों  के  पालन-पोषण  तथा  कल्याण  के  निमित्त  क्या  व्यवस्था  की  गई

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यशवंतराव  :  तथा  :  भूतपूर्व  हवलदार  अब्दुल

 हमीद  परमवीर  की  विधवा  को  sah  पति  को  परम  वीर  चक  प्रदान  किए  जाने के  उपलब्ध

 में  Toto  सरकार  से  10,000  रुपय  नकद  ging  में  मिले  सरकारी  और  fast  विभिन्न
 साधनों  से  उसे  4,000  रुपय  से  अधिक  एक  राशिਂ  भी  प्राप्त  हुई  इसकें  अतिरिक्त  11  सितम्बर

 से  31  दिसम्बर  1965  तक  की  अवधि के  लिए  137.  50  रुपये  का  एक  विशेष  कुटुम्ब  भत्ता भी
 उसे  दिया  गया  1  1965  से  विशेष  कुटुम्ब  पेन्शन  और  बच्चों  के  लिए  भत्ते  के

 जब  तक  वहं  स्वीकृत  नहीं  हो  इन्क्वायरी  होने  तक  उसे  एक  राशि  भी  प्राप्त  होती  रहेगी  ।

 उनके  पेन्शन  दस्तावेज
 संपूर्ण हो

 और  स्वीकृति
 के  लिए  मामला  चलाने  के  लिए  रिका

 आफिस  में  भेज  दिए  गए  राज्य  सरकार  से  मिलने  वाले  नकद  अनुदान  के  अतिरिक्त  उसे  10  बीघा

 भूमि  प्रदान  की  गई  और  उसके  पति  को  परम  वीर  चक्र  प्रदान  किए  जाने  के  उपलब्ध  में  30  वह

 के  लिए  वह  500  रुपये की  एक  वाषिकीं  की  भी  अधिकारिणी  उसके  बच्चे  लारेंस  किंग  at

 स्कूलों  में  छात्रवृत्तियों  के  भी  अधिकारों  एसी  परम्परा  नहीं  है  और  यह  उचित  भी  न  होगा कि
 किसी  एकल  सैनिक  की  स्मुति  उसे  मान द  ने  के  लिए  कोई  विशेष  पग  उठाए  स्वतंत्रता  प्राप्त

 होने  से  लेकर  अपने  वीर  गति  पाने  वालों  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  स्मारक  स्थापित  waar  प्रशन

 विचाराधीन है  ।
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 नेरोबी  में  पाकिस्तानी
 दूतावास

 की  भारत  विरोधी  कार्यवाहियां

 1855.  श्री  रामेश्वर  टोंटियाँ  :  श्री  दी०  चं०  शर्मा  :

 श्री  यशपाल सिंह  :
 श्री  हिम्मतसिहका  :.

 क्या  वेदेदिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  सरकार  ने  नैरोबी  में  पाकिस्तानी  दूतावास  द्वारा  भारत-विरोधी

 वासियों  के  बारे  में  समाचारपत्रों  में  समाचार  दखे

 क्या  इस  बारे में  केन्या  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  किया  गया  और

 यदि  तो  क्या उस  सरकार  से  कोई  उत्तर  मिला  है  और  यदि  तो  उस  का  ब्यौरा कया  है  ?

 वैदिक-कार्य  मंत्री  स्वर्ण
 :  से  जी  नैरोबी  स्थित  हमारा  मिशन

 इस  समस्या  के  प्रति  पुरी  तरह  जागरूक  है  और  जब  कभी  आवश्यकता  होती  वह  समुचित  प्रतिकारी

 उपाय  बरतता  कीनिया  सरकार  का  ध्यान  भीਂ  इस  तरह  की  कय  भाइयों  की  ओर  दिलाया  गया

 और  उन्होंने  कहा  है  कि  उन्हे यह  पसंद  नहीं  कि  विदेशी  मिशन  इस  तरह  की  कार्रवाइयां  करे  ।

 जोधपुर के  लिये  प्रसारण  केन्द्र

 1856.  डा०  लक्ष्मी मल्ल  सिंघवी  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  का  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सारे  पश्चिम  राजस्थान  के  लिय  जोधपुर में  एकਂ  प्रादेशिक  प्रसारण  केन्द्र  स्थापित

 करने  का  विचार

 क्या  इस  सम्बन्ध में  सरकार  को  कोई  प्रार्थना पत्र  अथवा  अभ्यावेदन  भेजा  गया  और

 यदि  तो  इस  समग्र  इस  प्रस्ताव  की  कया  स्थिति  है  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  इन्दिरा  :  जोधपुर  में  एक  कम  शक्ति  के  मी नियम

 aq  ट्रांसमीटर  का  विविध  भारती  केन्द्र  काम  कर  रहा  चतुर  पंचवर्षीय  योजना  में  जोधपुर
 में  एक  मोडियम  वेव  ट्रांससीटर  युक्त  आकाशवाणी  केन्द्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन

 फिर  भीਂ  यह  केन्द्र  पुरे  पश्चिमीਂ  राजस्थान  में  नहीं  सुनाई  देगा  |

 हाँ  ।

 अभी  प्रस्ताव  पर  योजना  आयोग  और  वित्त  मंत्रालय  से  carafe  मिलनी  है  ।

 संयुक्त  प्रबन्ध  परिषद्‌

 1857.  श्री  प्र०  to  चक्रवर्ती  :

 थी  क०  Ato  तिवारी  :

 क्या  श्रम  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की
 हॉप

 करेंगे  कि
 :

 क्या  भारतीय श्रम  सम्मेलन  में  संयुक्त  प्रबन्ध  परिषद्‌  योजना में  अपना  विश्वास  ga:

 व्यक्त  किया  है  ;

 क्या  कार्य  समितियों  और  संयुक्त  प्रबन्ध  परिषदों  के  कार्य  बिल्कुल  अलग
 अलग  हैं  ;.
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 (a 1)  सरकारी  तथा
 ग  र-सरकारी

 क्षेत्र  में  इस  शंका के  कारण कि  ये  परिषदें  नितान्त  प्रबन्ध
 सम्बन्धी  कार्यों में  अन्तक्षेप  इन्हे

 ँ

 परोस्साहन

 देने  में  मालिकों  की  हिचकिचाहट से  इन  परिषदों

 के  ara  की  प्रगति  में  कितनी  रुकावट  पड़ी

 इसकी  धीमी  प्रगति  के  मनावन  बहुलता और  अन्त  संघ  प्रतिद्वंदिता कहां
 तक  जिम्मेदार  है  ?

 श्रम  और  रोजगार  मंत्री
 :

 30  और  31  1965
 को  हुए

 भारतीय  श्रम  सम्मेलन के  23  वे  अधिवेशन की  कार्यसूची में  अन्य  विषयों के  साथ  साथ  संयुक्त  प्रबन्ध
 परिषदों के  सम्बन्ध में  नीति  की  पुष्टि  का  विषय  भी  परन्तु  उक्त  सम्मेलन में  समय  के  अभाव
 के  कारण

 कार्यसूची  की
 इस  मद्द पर  विचार  नहीं  हो  सका  और  इस  मद्द  को  स्थायी  श्रम  समिति  की

 आगामी  बैठक के  लिए  निर्दिष्ट  कर  दिया  गया  है  ।

 कोय  समितियों के  कार्यो की  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम की  धारा  3(  2)  में  परिभाषा

 दीना
 छी  वकार

 ग

 4 4,  समिति  का  यह  कत्तव्य  होगा  कि  वह  मालिकों  और  मज़दूरों  के
 बीच  अच्छे  सम्बन्ध  और

 बनाए  रखे  तथा  सुरक्षा के  उपायों को  बढ़ावाद  और  इस  प्रयोजन  के  लिए

 साझे  fet  at  सम्बन्ध के  मामलों में  अपने  विचार  व्यक्त  करें  तथा  इन  मामलों  में  स्थूल
 मत-भद  दूर  करने  की  कोशिश  करें  द्

 चूँकि  इन  कार्यों  की  केवल  सामान्य
 रूप  में  परिभाषा  की  गई  है  are  न  कि  विचार-विर्दे के  लिए

 fafzrex  विषयों  के  रूप  इसलिए  संयुक्त  प्रबन्ध  परिषद ्  के  कार्य  प्रबन्ध  परिषदों  सम्बन्धी  ड्राफ्ट  माडलਂ

 एग्रीमेंट की  मद्द
 5,  6  और  में

 परिभाषित  किए  गए  जो  कि  इस  प्रकार है

 “5,  परिषद/परिषदों  की  dase  द्वारा  निम्नलिखित  मामलों  में  सलाह  ली  जायेगी

 (1)  स्थायी  आदेशों की  सामान्य  क्रियान्विति  और  आवश्यक  होने पर  उनमें  संशोधन ;

 (ii)  उत्पाद  और  निर्माण  के  नए  तरीकों  को  चालू  करना  जिनमें  व्यक्तियों  और मशीनरी

 का  पुनर्प्रंविस्तार  भी  शामिल  है  ;

 (il)  काम  में  कमी  ।'

 6.  परिषद/परिषदों  को  निम्नलिखित  के  सम्बन्ध  में  सुचना  प्राप्त  विचार-विमर्श  करने

 और  देने  का  भी  अधिकार  होगा

 (i)  उद्योग  सामान्य  आर्थिक  स्थिति ;

 (11)  उत्पादन  तथा  विक्रय  कार्यक्रम  ;

 (111  )  उपक्रम  का  सगठन  ओर  उसका  सामान्य  संचालन  ;

 (iv)  उपक्रम  की  अधिक  स्थिति  पर  प्रभाव  डालने  वाले  हालात  ;

 (४)  निर्माण  और  कार्य  के  उपाय  ;

 (vi)  वार्षिक  ब  लैस-शीट  तथा
 लाभ

 और  हानि  विवरण  एवं  सम्बन्धित  कागज़ात  और

 (vii)  विस्तार  के  लिए  लम्बे  समय  की  पुनर्प्र विस्तार  और

 Vil)  ऐसे  अन्य  मामले  जो  तय  किए  जाएं  ।
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 een  nee

 7.  Sfere/afeaet  पर  निम्नलिखित  जिम्मेवारी  सौंपी  जायेगी

 (1)  कल्याण-उपायों  को  प्रशासन  ;

 (i)  सुरक्षा  उपायों  का  प्यंवेक्षण  ;

 (111 )  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  और  दीक्षित  योजनाएं  चालू  करना  ;

 (iv)  काम  के  मध्यावकाश  sie  वेतन  छुट्टियों  की  अनुसूची  तेयार  करना ;

 (४)  कर्मचारियों से  प्राप्त  मूल्यवान  सुझावों  के  लिए  पुरस्कार  की  अदायगी

 (vi)  कोई  अन्य  विषय  जो  संय  क्त  परिषद  द्वारा  स्वीकार  किया  जाए  ।

 और
 :

 कोई  विशिष्ट  अध्ययन  नहीं  किय  गय  हे  और  न  ही  इन  प्रस्तावों को
 |
 earag:

 करना  सम्भव  है  ।  परन्तु  हमारे  पिछल  कुछ  वर्षों  के  अनुभव से  पता  चलता  है  कि  ये
 :
 कारक

 संयुक्त  प्रबन्ध  परिषदों  की  योजना की  प्रगति  में  आंशिक  रूप  से  बाधक है  ।

 पाकिस्तानी  प्रतिनिधिमंडल  हारा  स्वी का रोधित

 1858.  Sto  लक्ष्मी मल्ल  सिंघवी :  क्या वेदेंदिक-कार्ये मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पाकिस्तानी  प्रतिनिधि श्री  मुहम्मद  अय्यूब ने  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा
 में  एक  भाषण में  स्वीकार किया  था  कि  पाकिस्तान ने  1947  में  जम्प  तथा  काश्मीर  राज्य  पर  आक्रमण

 किया  और

 यदि  तो  पाकिस्तान  ने  यंह  स्वीकारोक्ति  किस  रूप  में  तथा  किस  प्रकार  की  भाषा  में

 किसी  तथा  इस  स्वीकारोक्ति  का  क्या  लाभ  उठाया  गया  ?

 बदेदशिक-कार्य  मंत्री
 र
 स्वर्ण  :  और  :  भारतीय  श्री  मीर

 कासिम  के  वक्तव्य  का  जवाब  देते  हुए  पाकिस्तान
 के  श्री  मोहम्मद  अयूब ने

 29  सितंबर

 1965  को  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  में  निम्नलिखित  शब्द कहे  थे  :

 कासिम  पाकिस्तान पर  इलज़ाम  लगाया कि  उसने एक  बार  नहीं  बल्कि  तीन

 बार  हमला  ।  उन्होंने  कहां कि  पहली  बार  पाकिस्तान  पर  हमलावर  होने
 का  इल्जाम  तब  लगाया  जबकि  पाकिस्तानी  राष्ट्रिक ों  ने  काश्मीर पर  हमला  किया  ॥

 कितु  उस  समय  काश्मीर
 भारत  का  अंग  नहीं  था

 |  उस  समय  तक  तो  महाराजा .  ने

 विलयन  का  झूठा  प्रस्ताव  भीਂ  नहीं  किया  था  (1

 इससे  पहले  पाकिस्तान के  राष्ट्रपति ने  भी  और  ज्यादा  साफ़  शब्दों  में  स्वीकार  किया  था  जब  कि

 उन्होंनें  7  दिसंबर  1960 को  की  एक  आम  सभा  में  कहा  था  :

 ज
 और  इस  तरह  काश्मीर की  समस्या  खड़ीਂ  जहां कि  मुसलमान  आज़ादी

 के  लिए  लड़  रह  थे  ।  स्वभावतया हम  पाकिस्तान के  लोग  उनकी  मदद  के  लिए  गए  ।”

 पाकिस्तान  के  राष्ट्रपति  की
 इस  स्वीकृति

 का  इस्तेमाल  सरकारीਂ  प्रकाशनों  में  किया  गया  है  और ये

 प्रकार  संसार  भर  में  बांटे गए हें
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 लिखित  उत्तर 15

 अप्रह्दायण, भपअअसमपम्समधपमन
 1887

 1859.  डा०  लकष्मीसल्ल  सीघी  श्री  विद्याचरण  wea .

 श्री  सिद्धपुर  प्रसाद  :  att  हरि  चय  कामत  :

 क्या  वंदेशचिक-कॉर्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हमारी  विदेश  सेवा की  पर्याप्तता  का  अनुमान  लगाने  तथा  इसे  सुव्यवस्थित  एवं

 मजबूत  करने के  लिये  सिफारिशें  करने के  निमित्त  श्री  एन  ०
 आर  ०  पिल्ले  अध्यक्षता में  बनाई

 गई  समिति  ने  अपने  कार्य  में  कितनी  प्रगति  की  है  ;

 क्या  समिति  ने  कोई  अन्तरिम  सिफारिशें  की  हें  अथवा  करने  वाली  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या है  ;  और

 समिति  द्वारा  अपना  ara  कब  तक  पुरा  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 बंदिशें-कार्य  मंत्री  स्वर्ण  इस  समिति को  अपनी  रिपोर्ट  31

 1966  तंक  देनी  है  ।  वर्तमान  आपाती  स्थिति  के  कारण  बहुत  से  और  काम  उठ  खड़े  हुए
 और  उनमें  उलझ  जाने  के  कारण  इस  समिति  के  काम  की  गति  धीमी पड़  गई  ।

 और
 इस  समिति  ने  कोई  मध्यावधि  सिफारिशें  नहीं  की  ह  और  वह

 एसा  करेगी भी  नहीं  क्योंकि  जिन  बातों पर  विचार  किया  जा  रहा  है  वे  ऐसी  नहीं कि  उन  पर

 अलग  करके  विचार  किया  जा  सके

 उम्मीद  है  कि  यह  समिति  अब  अप्रैल  अथवा  मई  1966  तक  अपनी  रिपोर्ट  देगी  ।

 Jodhpur  Airport

 1860.  Shri  Prakash  Vir  Shastri  e

 Shri  Jagdev  Singh  Siddhanti  e e

 Willthe  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state

 (a)  whether  some  further  special  arrangements  have  been  made  for  the  protec-
 tion  of  the  Jodhpur  Airport;  and

 (b)  ifnot,  the  reasons  for  the  same?

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Y.  B.  Chavan)!':  (a)  Necessary  action  is

 in  hand.

 (b)  Does  not  arise.

 Issue  of  Passports

 1861.  Shri  Kapur  Singh  :]

 Shri  Yashpal  Singh  :

 Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  Prime  Minister  has  issued  any  order  that  the  granting  of

 passports  should  be  expedited  so  that  the  applicants  may  get  them  conveniently
 and  within  a  specified  period;  and
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 (b)  ifso,  the  steps  being  taken  to  implement  these  orders?

 The  Minister  of  External  Affairs  (Sardar  Swaran  Singh)  :  (a)  Yes,
 Sir.

 (b)  A  draft  of  revised  passport  rules  has  been  prepared  by  the  Ministry  of
 External  Affairs  which  has  been  reviewed  in  consultation  with  the  Ministry  of
 Home  Affairs.  As  several  other  Ministries  are  also  interested,  an,  inter-Ministerial
 meeting  is  planned  in  the  near  future  to  finalise  the  review.

 steps  willbe  taken  to  implement  the  new  rules.
 Thereafter

 necessary,

 मंगलौर  पतन  में  नौसैनिक एकक

 1862.  श्री  बासप्पा  :  क्य  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कया  करेंग  कि  :

 क्या  नौसेना  अधिकारी  मंगलौर  गये  थे  और  उन्होंने  उस  स्थान  को  नौसैनिक  एकक  स्थापित

 करने  के  लिये  उपयुक्त  और

 यदि  तो  क्या  मंगलौर  पत्तन  बन  जाने  पर  वहां  नौसैनिक  एकक  स्थापित  करेने  का  कौम
 आरम्भ  किया  जायगा  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यशवंतराव  चव्हाण  )  :  तथा
 :  मंगलौर  में  इस  समय  नौसैनिक

 विकास  के  लिए  कोई  योजना  नहीं  अभीਂ  तक  इस  बन्दर  गाह  ay  किसी  नौसैनिक  यूनिट  की  स्थापना  के
 लिए  उपयुक्त  होने  संबंधी  छानबीन  नहीं  की

 गई

 National  Nutritional  Advisory  Committee

 1863.  Shri  Brij  Raj  Singh  :  Will  the  Minister  of  Labour  and  Employ- ‘ ment  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  recommendations  made  by  the  Sub-Committee  set  up  by
 the  National  Nutritional  Advisory  Committee  in  connection  with  the  reyuire-
 ments  of  nutritional  elements  for  families  of  labour  class,  which  have  been  accep-
 ted  by  Government;

 (b)  the  details  thereof;  and

 (c)  the  measures  being  taken  by  Government  to  implement  them?

 Minister  of  Labour  and  Employment  (Shri  D.  Sanjivayya)  :  (a)
 to  (c).  The  main  recommendations  of  the  Sub-Committee  are:—

 (i)  For  purposes  of  evaluating  the  nutritional  requirements,  the  family  should

 be  taken  as  the  unit  and  not  the  industrial  worker.

 (ii)  In  calculating  the  nutritional  requirements  the  standard  working  class

 family  should  be  taken  to  consist  of  3  adult  consumption  units  including  the

 earner.

 (iii)  The  minimum  food  requirements  for  the  family  as  a  whole  should  be

 calculated  on  the‘basis  of  a  net  intake  of  2,750  calories  per  adult  consumption
 unit in  respect  of  families  of  workers  in  factories  and  plantations.

 Gv)  Special  additional.  allowances  wili  have  to  be  made  for  wo
 IAL ation

 rkers  111
 nes had  in  the  comparatively  heavier  industrial  occu;  10ns.
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 (v)  The  Committee  has  indicated  some  diet  schedules  for  different  regions.
 The  Committee  has  also  suggested  that  mere  prescription  ofdiet  schedules  was

 not  enough  but  to  be  really  effective  it  has  to  be  preceded  by  sustained  €ducation

 in  health  and  nutrition  of  organised  sections  like  industrial  workers.

 In  pursuance  of  (v)  a  Committee  is  being  set  up  in  the  Ministry  of  Health  to

 devise  ways  and  means  to  educate  industrial  workers  for  improving  their  health
 and  nutritional  standards.

 The  Report  has  also  been  placed  before  the  Labour  Panel  for  4th  Plan  so  that

 itis  taken  into  account  for  framing  suitable  recommendations  for  the  4th  Plan.

 Isreal’s  Attitude  Towards  India

 1864.  Shri  Sidheswar  Prasad  :  Will  the  Minister of  External  Affairs

 be  pleased  to  state

 (a)  the  attitude  adopted  by  Isreal  at  the  time  of  Pakistan’s  attack  on  India;

 (b)  the  nature  of  policy  adopted  by  Isreal  in  respect  of  the  Kashmir  dispute;
 and

 (c)  the  attitude  adopted  by  that  country  at  the  time  of  the  chinese  attack  on

 India?

 The  Minister  of  External  Affairs  (Sardar  Swaran  Singh)  :  (a)  and  (b).
 Isreal’s  attitude  is  reflected  in  the  foliowing  extract  from  the  statement  of  the  Is-

 raeli  Representative  in  general  debate  of  the  2oth  session  of  the  General  Assembly
 on  7th  October,  1965  :

 the  end  of  the  Second  World  War,  some  fifty  so-called  ‘local
 wars’  have  erupted.  The  latest  example  has  been  the  fighting  over  Kash-
 mir  which  we  all  pray  is  now  being  halted,  in  response  to  the  Security
 Council’s  unanimous  cease-fire  resolutions  and  the  peace  mission  of  our

 dedicated  and  selfless  Secretary  General.  Did  the  tons  of  thousands  of

 widows  and  orphans  left  after  these  outbreaks  find  consolation  in  the

 thought  that  their  bereavement  was  caused  only  by  a  local  war?  Need
 we  be  reminded  of  the  destruction  cause,  or  the  tons  of  thousands  of
 scorched  acres  ?  Nobody  knows  how  a  global  war  might  begin,  but  all  know
 what  its  €nd  will  be.  As  to  local  wars,  we  know  how  they  might

 (८)  At  the  time  of  the  Chinese  aggression  on  India  Isreal  had  informed  us
 that  they

 ae
 oe  ee  .fully  appreciated  India’s  restraint  and  forbearance  as  evidenced

 93
 during  the  various  stages  of  the  border  dispute

 Report  of  Tanks  and  Machinery

 1866.  Shri  Gulshan  :  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  some  industrialists  of  Punjab  have  offered  to  the
 Government  of  India,  that  they  are  prepared  to  repair  the  tanks  and  other  ma-

 chinery  damaged  in  the  recent  Indo-Pak.  conflict;  and

 (b)  if  so,  the  number  of  industrialists  wh  h  ave lIave र  ८  been  assigned  |  this  job?
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 The  Minister  of  Defence  (Shri  Chavan)  :  (a)  A  number  of  par-
 ties  in  various  States  including  Punjab  have  offered  their  services  to  repair  vehi-

 cles,  machinery  etc.  No  specific  offer  for  repair  of  tanks  has  been  received.

 (b)  The  repair  of  some  of  the  vehicles  was  entrusted  to  various  private  parties
 in  Punjab.  Information  about  the  number  of  such  parties  is  not  avilable.

 फिल्म  faa  निगम

 1867.  श्री
 राम  सहाय  पाण्डेय :

 श्री  यदा पाल  सिह

 शी  राजेश्वर  पटेल :

 कपा  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  फ़िल्म  वित्त  निगम  के  कार्य  क्षेत्र  बढ़ाने का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन

 (@)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 (7 )  इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  निर्णय  किय  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 सुचना  और
 प्रसारण  मंत्री  इन्दिरा  :  से  :  सरकार  को  फिल्म  वित्त

 निगम  से  निम्नांकित  प्रस्ताव  मिले  है  —y

 (1)  अच्छीਂ  फ़िल्में  बताने  के  लिए  फ़िल्म  निर्माताओं  को  आर्थिक  सहायता  दी  जाए  |

 (2)  फ़िल्म  वित्त  निगम  तथा  आर्ट  फ़िल्म  की  आर्थिक  सहायता  से  बनी  फ़िल्मों  को  दिखाने  के  लिये

 सिनेमा-घरों  का  निर्माण  किया  जाए  ।

 (3  )  फ़िल्म  वित्त  निगम  द्वारा  फ़िल्में  बनाई  जाएं  |

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  इस  समय  हमें  अधिक  से  अधिक  किफायत  करनी

 ऊपर  के  प्रस्ताव  (1)  तथा  (2)  विचाराधीन है  और  आशा  कि  इनਂ  मामलों  पर

 अन्तिम  निर्णय  जल्दी  हो  जाएगा  ।  तीसरे  प्रस्ताव  के  बारे  में  सरकार  ने  यह  निर्णय  किया

 है  कि  निगम  को  स्वयं  फ़िल्म  बनाने  का  काम  नहीं  करना  चाहिए  |

 पश्चिमी  पाकिस्तान  में  सिख  गुरुद्वारों  कीं  भूमि  पर  पाकिस्तान  का  कब्जा

 1868.  श्री  दलजीत  सिंह  :  क्या  वैदेशिक  काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 )  क्या  यह  सच  है  कि  पाकिस्तान  ने  गुरुद्वारा  ननकाना  साहिब  तथा  अन्य  गुरुद्वारों  की  हजारों

 एकड़  भूमि  पर  कब्जा  कर  लिया  जिस  की  वार्षिक  आय  पांच  अथवा  छः  लाख  रुपये  है  तथा

 18  वर्षों  में  अब  तक  पाकिस्तान  ने  कुछ  भी  नहीं  दिया  और

 यदि  तो  कया  पाकिस्तान  के  किसी  लेखे  में  से  यह  राशि  वसूल  की  जायेगी  तथा  शिरोमणि

 गुरुद्वारा  प्रबन्धक  कमेटी  अमृतसर  को  द  जायेगे  ?

 वैदेशिक-कार्य  मंत्री  स्वर्ण  :
 )  गुरुद्वारा  ननकाना  साहब  और  आसपास  के  अन्य

 गुरुद्वारों  की  ज़मीन  की  प्रबंध-व्यवस्था  एक  बन्धन एस  बोर्ड  के  अधीन  कर  दो  गई  है  जो  पाकिस्तान  सर्कार  द्वारा
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 i त  क  ववववववााएाीीैाीफ््ररण्णणण्णणणणणणणणणन्रााााामामाधानािजिधधात

 अप्रैल  1960  में  लागू  की  गई  उस  योजना  के  अंतरगत  स्थापित  किया  गया है  सबंध  धर्मा

 attay  अथवा  शिक्षण  ट्रस्टी  से  संलग्न  निष्क्रांत  संपत्ति  का  प्रबंध  और  निपटान  करने

 से

 (@)  1955  के  qa-faat  क़रार  के  बाद  जो  भारत-पाकिस्तान  देव-स्थान  सम्मिलित
 समिति

 स्थापित  की  गई  उसके  ज़रिये  इस  विषय  पर  बातचीत  चलती  रही  इस  समिति  की
 aa

 री  बैठक

 के  संबंध  में  पाकिस्तान  सरकार  अभी  तक  राजी  नहीं  हुई  है  जो  हमने  इसके  लिए  बार-बार  जोर  दिया है  ।

 वैज्ञानिकों के  रिक्त  पदों  पर  काम  कर  रहे  असैनिक  कलक

 1869.  श्री  बडे

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क  गे  कि

 )  वायु  सेना  के  मुख्यालय  में  इस  समय  हेमा  नाकों  के  रिक्त  पदों  पर  कुल  कितने  इसे  निक  पलकें

 काम कर  रहे ६

 य  पद  कितने  समय  से  नहीं  भरे  गय

 उन्हें  वायु  सेना  के  मुख्या लय  में  खपा ने  के  सम्बन्ध  में  क्या  प्रक्रिया  अपनाई  जाती  ae

 कितने  यूनिट  क्लर्कों  को  वायु  सेना  के  मुख्यालय  में  यूनिटों  की  नियमित  पत्तियों  में  लगाया

 गया है  और  1965  के  अन्त  तक  कितने  व्यक्तियों के  खपा  लिये  जाने  की  सं  भावना है  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यदावन्तराव  चव्हाण  )  711

 से  निम्न  दर्शाया है  ६.  QR I ह यह  71  रिक्त  स्थान  समय  समय  पर  जैसे  गया है  सैनिकों  दवारा  पुरा किए
 जाने  के  लिए  विमुक्त  किए  गए  थे  :---

 सख्या )

 15 1-9-1961  से  पहले

 1-9-1961  23

 6-1962  12

 10-4-1963

 30-35-1963

 30-8-1963

 161-1964  16

 294-1964

 वर्तमान  नियमों  के  अन्तर्गत  इन  क्लर्कों  को  सशस्त्र  सेनाओं  के  मुख्या  क्यों  के  काडर  में
 खपाने

 का
 कोई  उपबंध  नहीं  जिसके  लिए  प्रविष्टि  यह  पी ०  एस० सी  के  कली  वर्ग  केਂ  लिए  परीक्षा  द्वारा

 होती  इसलिए  यह  उन  क्लर्कों  के  लिए  है  जो  आवश्यक  Ta  के  हों  उ  परीक्षा में  बैठने  के  अन्य

 अहताओं  युक्त  और  उस  काडर के  लिए  ae  हों  ।

 (7)  उपरोक्त  सभी  71
 असैनिक  कलक  यूनिट

 काडर  नियमित  अवर  श्रेणी  इलाकों  के

 सम्मिलित  रोस्टर  पर  ले  लिए  गए  हे  ।
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 पंचायत  समिति  कार्यालयों के  लिये  टेलीफोन

 1870.  श्री  इलाका

 श्री  धीवर  मीता

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 30  1965 तक  उड़ी  में  कितने  पंचायत  स्थिति  कार्यालयों  में  टेलीफोन  की

 व्यवस्था  की  जा  चकी  थी  और

 उक्त  राज्य  में  पंचायत  समिति  कार्यालयों  में  टेलीफोन  लगाने  के  लिये  इस  समय  कितने

 आवेदन पंत्र  अनिर्णित  पड़े  ह
 ?

 संचार  विभाग में  उपमंत्री  :  )  30  1  965  तवां wwe  उतना  उडाया  म  पंचायत

 समिति  कार्यालयों  वाले  128  स्थानों  पर  टेलीफोन  टेलीफोन  घर  )  की  सुविधाएं  दी  जा

 चुकी  और

 उड़ीसा  में  पंचायत  समिति  के  कार्यालयों  वाले  स्थानों
 पर

 टेलीफोन  टेलीफोन

 घर )  की  सुविधाएं  देने  के  लिए  186  आवेदन-पत्र  अनिर्णीत  पढ़े  है  ।

 तिब्बती  शरणार्थी

 1871.  श्री  रामचन्द्र  इलाका

 श्री  धनेश्वर  मीना

 क्या  बेदी  कोय  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 कितने  तिब्बती  शरणार्थियों  को  अभी  बसाना  शेष  है

 उन्हे  बसाने  का  वर्तमान  कार्यक्रम  कया  है
 ?

 वैदेशिक  कार्य  मंत्री  स्वर्ण  fag) :  )
 करीब

 20,000
 जिनमें  लगभग  15,000

 वे  लोग  भी  शामिल  जो  मजदूरों के  रूप  में  पहले  से  ही  काम  कर  रहे  हें  ।

 मौजूदा  पांच  कृषि  बस्तियों  के  अतिरिक्त  एक  और  बस्ती  मंसुर  राज्य  में  बनाई  जा  रही  है

 जिसमें  करीब  4,000  तिब्बतियों  को  बाया  जाएगा  ।  कई  ऐसी  औद्योगिक  योजनाओं  पर  भी  सक्रिय

 रूप  से  विचार  किया  जा  रहा  है  जिनसे  कोई  3,000  तिब्बतियों  को  रोजगार  मिल  सकेगा  |

 उड़ीसा  में  डाकिये

 1872.  श्री  रामचन्द्र  इलाका  !

 श्री  धीवर  मोना

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  वि

 उड़ीसा के  विभिन्न  डाकघरों
 में

 इस  समय  कितने  डाकिये  काम  करते

 उन  में से
 कितने  डिक्की  अनुसूचित  जातियों तथा  अनुसूचित  आदिम  जातियों के
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 उन  में  से  कितने  डाकियों  को  मकान  किराया
 भत्ता  मिलता

 और

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  अब  तक  se  कुल  कितनी  राशि  का  मकान  किराया  भत्ता

 दिया  गया  है  ?

 संचार  विभाग में  उपमंत्री  भगवती )
 765  ॥

 (@)  139  |

 31
 अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  आदिस  जातियां

 अन्य  जातिय  श  .  168

 ee  ee  ee

 कुल  199

 5,535  रुपय
 अनुसूचित  जाति

 तथा  अनुसूचित
 आदिम

 जातियां

 अन्य  जातियां  .  47,546  रुपय
 ee  ि  et

 कुल  53,081  रुपय

 उड़ीसा  में  arfeyerfar-r wa  ibs  कि  द  किये  गये  रिक्त  पद  तथा  उन  पर  की  गई  नियुक्तियां

 1873.  श्री  रामचन्द्र  इलाका

 श्री  धुलेदवर  मोना :|

 क्या  इस  और  रोजगार  मंत्री  यह बताने HY  कृपा  करेंगे कि
 :

 30  1965  तक
 उड़ीसा में

 सरकारी  तथा  गेर-सरकारी  क्षेत्रों  के  संस्थानों  में  कुल

 रिक्त  पद  अधिसूचित  किये  गये  और

 saa  अवधि  में  विभिन्न  काम  दिलाऊ  दूसरों  के  माध्यम  से  इन  संस्थानों  में  कितनी  रिक्त

 पद  भरे  गये  ?

 श्रम  और  रोजगार  मंत्री  संजीवय्या )  और

 बन

 1965 क्षत्र  जनवरी  1965

 के  मध्य  सुचित  रिक्त  के  बीच  भरे  गए  रिक्त
 स्थान  स्थान

 eee  Om

 सरकारी  क्षत्र  17,571  8,686

 निजी  क्षेत्र  2,762  1,414

 20,333  10,1006

 क  नाव  फलता  wae ee
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 उड़ीसा  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  आदिम  जातियों  के  उम्मीदवारों

 मं  a NUT  पे

 1874.  श्री  रामचन्द्र  इलाका

 श्री  धनेश्वर  मोना

 क्या  और  रोजगार मंत्री  यह  बताने  का  कृपा  करेंग  कि

 30  1965  तक
 उड़ीसा

 में
 विभिन्न  काम  दिलाऊ  दूसरों  में  पंजीबद्ध  अनुसूचित  जातियों

 तथा  अनुसूचित  आदिम  जातियों  के  उम्मीदवार रों  को  संख्या  कितना  और

 उनमें  से  कितने  व्यक्तियों  को  उक्त  अवधि  में  रोजगार  दिलाया  गया  ?

 और  रोजगार  मंत्री  संजीवय्या )  और  (a)

 30  44,  1965
 कों  जन  वरी-जून  ह  1965

 प्राणियों  का  वर्गीकरण
 चाल  रजिस्टरों

 में  दल
 के

 बीच  काम
 पर  लगाए

 गए  लोगों  की  संख्या उम्मीदवारों  की  संख्या
 ee

 1  3

 967 अनुसूचित  जातियों  के  उम्मीदवार  5,043

 अनुसूचित  आदिम  जातियों  के  उम्मीदवार  8,099  1,437

 Labour  Canteen  in  ‘P’  Block

 Shri  Gauri  Shankar  Kakkar: 1875.  Shri  Bade

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :  Shri  Jedhe
 :

 Shri  Omkar  Singh  Shri  Patil :

 Will  the  Minister  of  Labour  and  Employment  be  pleased  to  state  e e

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Canteen  in  ‘P’  Block  has  been  closed

 (b)  ifso,  the  reasons  therefor;  and

 (  )  the  alternative  arrangements  made  by  Government  with  a  view  to  making
 available  foodstuffs  to  the  employees  at  fair  prices?

 Minister  of  Labour  &  Employment  (Shri  Sanjivayya)  (a)  The

 Departmental
 canteen  of  the  Ministry  located  in  ‘P’  Block  has  been  shifted  to

 ‘Shram-Shakti  Rafi  Marg.

 (b)  Some  of  the  Sections  of  the
 Ministry

 of  Labour  and  Employment  accom-

 modated  in  ‘P’  Block  for  whose  convenience  the  canteen  was  started  were  shifted

 to  ‘Shram-Shakti  The  canteen  in  ‘P’  Block  was,  therefore,  shifted  to

 the  new  building  to  meet  the  needs  of  officers  and  staff  there

 (c)  The
 employees

 1 in  Block  can  avail  of  the  canteen  facilities  in  ‘‘Shram

 Shakti  and  other  Government  buildings  near  about  ‘P’  Block.
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 5  एक  म

 Detection  of  Nuclear  Explosion

 1876.  Shri  Ram  Sewak  Yadav  :  Willthe  Prime  Minister  be  pleased.
 to  state

 (a)  the  number  of  Institutions  in  India  in  which  atomic  and  nuclear  explo-
 sions in  the  nearby  areas  can  be  detected ;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  the  atomic  institutions  in  India  could  not  detect
 the  atomic  explosions  by  China;  and

 (c)  ifso,  the  reasons  therefor ?

 Prime  Minister  and  Minister  of  Atomic  Energy  (Shri  Lal  Bahadur

 Shastri)  (a)  Atomic  and  thermonuclear  explosions  can  be  detected  by  pressure
 waves  in  the  air  and  by  their  fallout,  ifthey  are  above  the  earth’s  surface,  and  by
 seismometers  and  seismic  arrays  if  they  are  underground.  Underground  explo-
 Sions  can  and  have  been  detected  by  the  Seismic  Array  at  Gauribidanur  in  Mysore
 State  set  up  by  the  Atomic  Energy  Establishment  at  Trombay.  Pressure  waves

 trom  overground  explosions  may  96  detected  by  some  of  the  meteorological  stations
 set_  up  by  the  India  Meteorological  Department,  if  the  explosion  is  big  enough.

 They  can  be  and  have  been  detected  by  their  fallout  at  some  of  the  ten  fallout

 detection  stations  from  Srinagar  to  Ooty  in  South  India  set  up  by  the  Department
 of  Atomic  Energy.

 (b)  The  Chinese  explosions  were  detected  in  India  by  their  fa)lout.  Analysis
 of  the  fallout  also  enabled  the  conclusion  to  be  reached  that  U-2  35  had  been  used..

 (c)  Does  not  arise.

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  के  अधीन  असैनिक  स्कूल  अध्यापक

 1877.  श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  उन  के  मंत्रालय  के  अधीन  aaa  स्कूल  अध्यापकों
 को  यूनिट

 शिक्षा  प्रशिक्षकों  के  स्थान  पर  नियुक्त  किया  जाता

 क्या  असैनिक  सकल  अध्यापकों  को  स्थायी  घोषित  नहीं  किया  जाता  और  उन्हें  वर्षों  तक

 अस्थायी  रखा  जाता  क्योंकि  उन्हें  रिक्त  पदों  पर  नियुक्त  नहीं  किया  गया

 यदि  तो  इस  विषमता  को  दुर  करने  तथा  इन  अध्यापकों  को  स्थायी  घोषित  करने  की

 दिशा में
 सरकार  द्वारा  क्या  पग  उठाये  गये  है

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  कुछ  स्नातक  अध्यापकों  को  चपरासियों  की  वैकल्पिक  नौकरियों  की

 पेशकश  की  गई  और

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हें  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यदावन्तराव  चव्हाण  )  :
 हां

 असैनिक  स्कूल  अध्यापक  अल्प  अवधियों  के  लिए  इस  दत  पर  नियुक्त  किए  जाते  हूं  किः

 यथासंभव  जितना  शीघ्र  हो  सके  उनके  स्थान  पर  सेनिक  अध्यापक  नियुक्त  किए  जाएंगे  ।  जेसी  ही  और

 जभी
 सैनिक  अध्यापक  प्राप्त  होते  उन्हें  फालतू  करार

 दे
 दिया  जाता  और  जहां  शक्य  हो  सके  उन्हें

 बे कत् पिक  कामों  में  संगीत  कर  लिया  जाता  है  ।
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 (1)  उन  असैनिक  स्कूल  अध्यापकों  कोਂ  खपाने  के  जो  अभी  सेवा  में  5  वर्षो  से  अधिक
 सेवा  वाले  असैनिक  स्कूल  अध्यापकों  का  एक  स्थायी  काडर  बनाने  के  लिए  एक  प्रस्ताव  विचाराधीन  zt

 (%)  तथा  (=)  :  कुछ  फालतू  स्नातक  अध्यापकों  को  चतु  श्रेणी  अधिकारियों  के
 वैकल्पिक  कामों

 पर  लगाया  गया  क्योंकि  रिक्त  स्थानों  के  अभाव  तथा  उनकी  निम्न  वरीयता  के  कारण  उन्हें  समतुल्य
 स्थानों  पर  नहीं  खपाया  जा  सका  ।  उन  द्वारा  निम्नਂ  स्थानों  को  स्वीकार  करने  में  रज़ामन्दी  संबंधी
 प्रमाणपत्र दिए  गए  हे

 Relation  between  the  Indian  Union  and  British  Crown

 1878.  Shri  Jagdev  Singh  Sidhanti  :  Willthe  Minister  of  External
 Affairs be  pleased  to  state

 (a)  the  legal  relation  between  the  Indian  Union  and  the.  British  Crown;

 (b)  the  legal  relation  between  the  Indian  Union  and  the  Commonwealth;

 (c)  whether  the  Indian  Union  is  fully  independent  of  the  British  Crown;
 and

 _(d)  whether  the  Indian  Union  is  completely  free  to  sever  its  relation  with  the
 British  Crown  ?

 The  Minister  of  External  Affairs  (Sardar  Swaran  Singh)  :  (a)  Since

 January  26,  1950,  when  India’s  present  constitution  came  into  force,  India  is  a

 sovereign  independent  Republic.  As  far  as  the  Constitution  of  India  is  concerned,
 the  President  of  India  is  the  Head  of  the  State.  The  British  Crown  has  no  place
 under  the  Indian  Constitution.

 (b)  India  is  a  member  of  the  Commonwealth;

 giance  to  it.
 (c)  Yes,  Sir.  India  is  fully  independent  of  the  British  Crown  and  owes  no  alle-

 (d)  Yes,  Sir,

 श्रीमती  पण्डित  की  पश्चिमी  की  यात्राਂ

 1879.  श्री  प्०  Yo  चक्रवर्ती  :

 शमी  प्र०  चे  बरुआ

 कया  aa  frag  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :]

 क्या  श्रीमती  विजय  लक्ष्मी  पंडित  को  विद्वेष  दूत  के  रूप  में  वर्तमान  भारत  पाकिस्तान  संघर्ष
 के  बार  में  भारत  की  स्थिति  स्पष्ट  करने  के  लिये  cheat  जमाने  मे  जा  गया

 यदि  तो  उनकी  यात्रा  के  क्या  परिणाम  निकले  ?

 वैदेशिक-कार्य  मंत्री  स्वर्ण  :  at

 हमारे  ख्याल  में  श्रीमती  विजय  लक्ष्मी  पंडित  की  यात्रा  से  जमन  संघ  गणराज्य  सरकार  द्वारा
 भारत  पाकिस्तान  झगड़े  में  भारतीय  स्थिति  को  अच्छी  तरह  समझने  में  सहायता  मिली  |
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 पटना  और  रांची  में  रेडियो  स्टेशन

 1880.  श्री  Fo  च०  सोप  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगी  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रांची  और  पटना  के  रेडियो  स्टेशनों  के  प्रसार  उपकरण  अपेक्षाकृत  बहुत
 कमजोरह  तथा  इस  क्षेत्र  के  श्रोताओं  ने  इस  सम्बन्ध  में  शिकायतें  की  और

 बिचार  है  यदि
 तो  इस  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिये  क्या  कायंवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  इन्दिरा  :  पटना  केन्द्र  के  बारे  में  कोई

 शिकायत  नहीं  मिली  परन्तु  रांची  केन्द्र  का  ट्रांसमीटर  कमज़ोर  इसके  अच्छी  तरह  सुनाई
 न  देने  की  शिकायतें  आई  हें  ।

 बिहार  के  उत्तरपूर्वी  में  प्रसारण  के  लिए  मध्यम  दलित  का  एक  ट्रांससीटर

 भागलपुर  में  लग  रहा  है  ।.  दरभंगा से  नशीली  भाषी  तथा  सीमावर्ती  क्षेत्रों  और  रांची  से  आदिवासी  क्षेत्रों

 में  के  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  और  ट्रांसमीटर  लगान  के  प्रस्ताव  भी  विचाराधीन  हैं  ।

 राष्ट्रीय  कोष

 .  1881.  श्री  वॉरियर :

 bit  स०  मो ०  बनर्जी

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क़्या  करेंगे  किः  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मंत्रिमंडल  सचिव  ने  8  1965  को  राष्ट्रीय  रक्षा  कोष  के  सम्बन्ध  में
 केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों

 की  संस्थाओं
 धानों  का  एक  सम्मेलन  बुलाया

 यदि  तो  उस  सम्मेलन  में  किन  किन  संगठनों  को  बुलाया  गया

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  के  सभी  महत्वपूर्ण  तथा  मान्यता  प्राप्त  संगठनों  को

 सम्मेलन  में  बुलाया  गया  और

 (a)  यदि  तो  उनका  सहयोग  प्राप्त  न  करने  के  क्या  कारण  हू  ?

 प्रधान  मन्त्री  तथा  अणु  शाक्ति  मंत्री  लाल  बहादूर  :  से  :  पाकिस्तान

 द्वारा  आक्रमण  से  उत्पन्न  संकट  के  समय  यह  सोचा  गया  था  कि  सरकारी  कमेंट्री  भी
 प्रतिरक्षा  प्रयासों

 में

 भाग  लेना  चाहेंगे  ।  इस  सम्बन्ध  में  मागं  दर्शक  सिद्धांत  निश्चित  करने  के  जो  सामान्य  रूप  से

 सरकारी  कर्मचारियों  को  म्गन्य  मंत्री  मंडल  सचिव  ने  दिल्ली  में  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारी  संगठनों

 के  जो  भी  प्रतिनिधि  मिल  उनसे  अनौपचारिक  भेट  की  और  विचार  fare  किया  ।  अनौपचारिक

 jon  में  जिन  संगठनों  के  प्रतिनिधि  आये  उनकी  सुची  संलग्न  है  ।

 सूची

 1.  भारतीय  विदेशी  सेवा  संगठन  ।

 2.  केद्रीय  सचिवालय  सेवा  श्रेणी  परीक्षा  श्रेणी )

 3.
 रेलवे

 ats
 सचिवालय  सेवा  1

 संगठन
 ।

 4.  डॉक  अधिकारी  संगठन  |

 5.  भारतीय  राजस्व  सेवा  (aaa):  संगठन  |
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 6  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  श्रेणी  1  संगठन  ।

 7  भारतीय  पुलिस  सेवा  संगठन  |

 8  सशस्त्र  सेना  मुख्यालय  असैनिक  अधिकारी  संगठन  ।

 9  अखिल  भारतीय  प्रतिरक्षा  लेखा  सेवा  संगठन  |

 10  भारतीय  सीमा  शुल्क  सेवा  1)  अधिकारी  संगठन  |

 11.  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  1)  अधिकारी  संगठन  ।

 12.  भारतीय  सिविल  तथा  प्रशासन  सेवा  संगठन  |

 इस  विचार  विमर्श  के  दौरान  यह  विचार  किया  गया  कि  सरकारी  कर्मचारी  राष्ट्रीय  रक्षा  कोष  में

 से  एक  दिन  का  वेतन  अश्वा  इसके  बराबर  मिल  के  प्रतिरक्षा  पत्र  खरीदकर  और  अपने

 को  पहले  से  अधिक  दक्षता से  प्रतिरक्षा  प्रयास  में  युक्त  रूप  से  भाग  ले  सकते  हें  ।  इन

 विचारों  का  व्यापक  प्रचार  हुआ  |  सभी  संगठनों  के  सचिवों  को  भी  आगे  कार्यवाही  करने  के  हेतु  सभी

 सम्बद्ध  व्यक्तियों  को  सूचित  करने  के  लिये  कहा  गया  ।  किसी  सरकारी  कर्मचारी  अथवा  सरकारी

 के  संगठन  से  सहयोंग  न  लेने  की  कोई  बात ही  नहीं  थी  ।  यह  समझना  चाहिये  कि  केन्द्रीय

 सरकारी  कमेंचा री  संगठन  इतने  अधिक  है  कि  मंत्रिमंडल  सचिव  के  लिए  उन  सब  से  मिलना  सुनिश्चित
 करना  संभव  नहीं  था  |

 पाकिस्तान  को  सेन्य  सामग्री  की  सप्लाई

 1882.  शी  हरि  विष्णु  कामत  श्री  किन्नर  लाल  :
 ow  =

 श्री  यशपाल fag  :
 श्मा  प्द्इध्ण  पड

 श्री  चविदवनाथ  पाण्डेय  :  श्री  प्रकादावीर  शास्त्री  :

 क्या  वेदेडिक-कार्य मंत्री  8  नवम्बर  1965  के  तारांकित प्रश्न  संख्या  1  11  के  उत्तर में  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पाकिस्तान  को  कुछ  देशों  द्वारा  सेन्य
 सामग्री  दिये

 जाने  के  समाचार  किन  साधनों  से  प्राप्त

 हुए  है  ;

 क्या  इन  समाचारों  को  सत्यता  का  पुष्टीकरण  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  इन  देशों  में  से  प्रत्येक  का  भारत  के  प्रति  कैसा  रुख  है  अर्थात्‌  अत्री  का  अथवा

 मैत्री  इस  बारे  में  सरकार  ने  क्या  धारणा  बनाई  है  ;  और

 इस  धारणा  से  उन  देशों  में  से  प्रत्येक  के  प्रति  सरकार  की  नीति  अथवा  ब्य ल रवेये  म  यदि  कोई

 परिवहन आया  है  तो  क्या  ?

 वैदेशिक  कार्य  मंत्री  स्वर्ण  से  :  ऐसी  ख़बरें  मिलती  रही ंहें  कि

 पाकिस्तान  को  कुछ  देशों  से  कुछ  सैनिक सा  ज-सामान  मिला है  ।  बहुत  से  देशों  ने  राजनेयिक  gat  के

 ज़रिए  भारत  सरकार  को  यह  आश्वासन  दिया  है  की  उनके  यहां  से  पाकिस्तान को  सैनिक  साज-सामान

 नहीं  दिया  जा  रहा  ।  सरकार इस ओर  से  पुरी  तरह  सजग  जाहिर  है  कि  जो  देश  पाकिस्तानਂ  को

 सेनिक  सहायता  दे  रहे  ह  उन्हें  भारत  का  दोस्त  नहीं  समझा  जा  सकला  |
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 प्रतिरक्षा दल  की  रूस  यात्रा

 1883.  श्री  दी०  Wo  फार्मा  :  को  रामेशवर  टाटिया  :

 श्री  हिम्मत  सिक्का  :  att  यशपाल  सिह  :

 कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  विभिन्न  प्रकार  का  प्रतिरक्षा  सम्बन्धी  सामान  प्राप्त  करने  की  संभाव्यताओं
 को  पता  लगाने  के  लिये  एक  उच्च  शक्ति  प्राप्त  अधिकारी  दल  हाल  ही  में  रूस  गया  था  ;  और

 यदि  तो  उसकी  यात्रा  का  क्या  परिणाम  निकला  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यशवंतराव  तथा  (a)  :  अधिकारियों  के  जिस  दल  ने
 हाल  में

 सोवियत
 संघ  का  भ्रमण  वह  वहां मिग  उत्पादन  कार्यक्रम  के

 संबंध
 में  गया था  ।

 खान  निरीक्षक

 1884.  श्री  बड़े  :  श्री  ओंकार  लाल  बैरवा  :

 थी  हुकम  चन्द  कछवाय  :
 श्री  यशपाल सिंह  :

 क्या  श्रम  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कितने  पद  निश्चित  किए

 देश  में  कुल  कितनी
 खाने  ह  तथा  खानों  के  निरीक्षण  के  लिए  सरकार  ने  खान

 निरीक्षकों
 के

 पक्ष
 7  क्या  खानों  में  मरने  वाले  आदमियों  तथा  बढ़ती  हुई  दुर्घटनाओं

 के
 आधार  पर  यह  संख्या

 ह

 क्या  यह  सच  है  कि  1  1965  को  इन  अधिकारियों  के  बीस  पद  खाली थे  तथा  wea

 प्राप्त  व्यक्ति  उपलब्ध  होने  पर  भी  इन  पदों  को  स्वीकार  नहीं  कर  रहे  थे  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ह  ;  और

 इस  मामले  में  क्या  कदम  उठाये  गये  हे  ?

 श्रम  और  रोजगार  मंत्री

 (  =)  )  खानों की  संख्या  a  शक  e  e  3,884

 खान-निरीक्षकों  के  पदों  की  संख्या  e  e  43

 अन्य  विभिन्न  ग्रेडों  के  निरीक्षकों--जैसे  कि  सहायक  प्रादेशिक  आदि--के  57

 पद  हैं  ।

 यह  कहना  सत्य  नहीं  होगा  कि  खानों  में  दुर्घटनाओं  की  संख्या  में  वृद्धि  हो  रही  हैं  लेकिन

 मुत्तु-दर  जो  1962  से  घट  रही  इस  वर्ष  चोरी  कोलियरी  28  मई  को  हुई  भीषण  दुर्घटना  के

 कारण  बढ  जायेगी  ।  परन्तु  खानों  के  निरीक्षणों  की  अपेक्षित  आवृत्ति  सुनिश्चित  करने  के  लिए  निरीक्षकों

 की  संख्या  पर्याप्त नहीं  हैਂ  ।

 1-4-1965  को  खान  के  19  पद  खाली थे  ।  संघ  लोक  सेवा  आयोग  पर्याप्त

 उम्मीदवारों  की  सिफारिश  नहीं  कर  सका  और  आयोग  द्वारा  सिफारिश  किये  गये  उम्मीदवारों  मे ंसे  कुछ
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 ने  नियुक्ति-प्रस्ताव  स्वीकार  नहीं  किय  हे  ।  कुछ  वर्षों  के  लिये  योग्य  खान-इंजीनियरों  की  भारीਂ  कमी

 )  कुछ  उम्मीदवारों  ने  खान-निरीक्षकों  के  वेतन-मान  और  सेवा-शर्तों  को  इतना

 आकर्षक  नहीं  समझा  और  उनके  लिय  अन्य  स्थान  पर  अधिक  अच्छा  भविष्य  था  |

 अब  कुछ  समान  तय  भर्ती  के  आधार  पर  भर  लिये  गए  हे  और  इस ग्रेड  में  केवल  5  रिक्त-स्थान

 fi  हाल  के  वर्षों  में  वेतन-मानों  में  दो  बार  संशोधन  किया  गया  है  और  उचित  खान-इंजी  नियरों  को

 आकर्षित  करने  हेतु  सेवा-शर्तों  के  मामले  पर  भी  विचार  किया  रहा  है  ।

 सिलाई  प्रतिष्ठानों  के  कार्यकर्ता

 1885.  श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी

 श्री  काशी राम गप्त राम  गप्त

 क्यों  इस  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  तिलाई  प्रतिष्ठानों  के  कार्यकर्त्ताओं  की
 कार्य

 करने  स्थिति  सम्बन्धी  कृष्ण

 मुक्ति  समिति  की  सिफारिशों  at,  जो  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  स्वीकृत  नियमों  द्वारा  ब्यावहारिक

 में  क्रि  करवाने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ;  और

 इस  सम्बन्ध  में  विलम्ब होने  के  क्या  कारण ह
 ?

 श्रम  और  रोजगार  मंत्री  संजीवय्या )  :  )  दिल्ली  प्रशासन  की  औद्योगिक  सम्बन्ध  मशीनरी
 ने  समझौता  कराने  के  लिये  मालिकों  और  मजदूरों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  अनेक  बार  विचार-विदा

 क्या  ,  परन्तु  अभी  तक  समझौता  सम्भव  नहीं  हो  सका
 ।  इस  सम्बन्ध  में  प्रयास  अभी  भी  जारी  है  ।

 (a  )  विचार-विभर्शों  से  पता  चलता  है  कि  सम्बन्धित  पक्षों  में  बहुत  मतभेद  हू  और  उनके

 पेचीदा ह  ।  समझौता  कराने  में  देरी  हो  गई  ।

 समाज  तार  सम्बन्ध  केबल  लिक

 1886.  श्री  प्र०  सच  क्या  संचार  मंत्री
 यह  बताने  कौ  कपा  करेंगे कि  :

 (* ) Imes
 क्या  यह  सच  है  कि  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  समाक्ष तार  संबल  केबल  fore  )  के

 सभी  मुख्य  नगरों  को  सिलाने  की  कोई  योजना  बनाई  गई  है  ;

 यदि  तो  इस  कार्यक्रम  पर  कितना  अनुमानित  व्यय  होगा ;  और

 (T )  ga  दिदा  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हो  चुकी  है
 ?

 संचार  विभाग  में  उपमंत्री  (sit  भगवती )  :  ne (
 )  चौथी  पंचवर्षीय  योजना के  अंतगर्त  agate

 प्रणाली  से  भारत  के  महत्वपूर्ण  कस्बों  और  दायरों  को  जोड़न ेके  लिये  निम्नलिखित  योजनायें  बनाने  का

 प्रस्ताव

 1.  जालन्धर-अमृतसर

 .
 भर्टिडा-फिरोजपुर

 नई  दिल्‍ली-मरादाबाद-बरेली-लखनठऊ

 मेरठ-लखनक-हाथरस-आगरा
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 न  वि

 जोधपुर-बीकानेर

 राजकोट-तेजपुर-घोराजी-पोरबन्दर  तथा  घोराड़ी-वेरावल  ।

 इलाहाबाद-जबलपुर

 गोरखपुर-वाराणसी  ।

 मद्रास-विजयवाड़ा--कटक-खड्गपुर

 10  विजयवाड़ा-सिकन्दराबाद

 11  बंगलौर-गंटकल-सिन्कदराबाद-नागपुर

 12  कोसम्बा  C—-HaTA—TTATT

 13  मद्रास-क  डडोह--ग  कल

 14  बंगलौर-मसूर

 15  मद्रास-पोष्डिचे  ty —TsTe— fast

 16  तंजौर-कुराईकुडी-मदुराई

 17  मदुराई-तिरुनेलवेली-नागर  कोइल-त्रिवन्द्रम  |

 फिर  इन  प्रस्तावों  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  और  इनमें  रद्दोबदल  हो  सकती  है  |

 उक्त  सभी  योजनाओं  की  लागत  लगभग  छत्तीस  करोड़  रुपये  होगी  होने  की  संभावना  है  ।

 चूंकि  योजनाओं को  अ'भी  तक  अन्तिम  रुप  नहीं  दिया  गया  है  ,  अतः  लागत  में  भी  रद्दोबदल हो  सकती  है

 योजनाओं की  जांच  की  जा  रही  है  ।  अभी  तक  वास्तविक  काम  में  कोई  प्रगति  नहीं  हुई

 ts
 आकाशवाणी  म

 1887.  श्री  कृष्णपाल  fag  FAT  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  आकाशवाणी  द्वारा  हिन्दी  भाषा  की'बुजभाषाਂ  बोली  को  उचित  मान्यता

 नहीं  ह

 क्या  यहँ
 भी  सच

 है  कि  के  साहित्य एवं  कला  कीਂ  उन्नति  चाहने  वाली  संस्थाओं ने
 अभ्यावेदन  भेजे  हूं  जिनमें  बू जभाषा  भाषी  क्षेत्र  में  और  इसके  आसपास  )  एक  स्थायी  प्रसारण

 केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिये  सरकार  से  प्रार्थना  की  गई  है  ;

 यदि  तो  इस  पर  सरकार ने  कया  कार्यवाही  की  और

 क्या  आकाशवाणी  के  दिल्ली  केन्द्र  से  बुजभाषा  के  कार्यक्रमों  के
 लिय  प्रति  दिन  एक  अथवा

 डेढ़  घंटा  नियत  करने  का  सरकार  का  विचार  की  है  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री
 इन्दिरा  गांधी )  )  नहीं

 ।

 जी  हाँ  ॥

 (7
 बुज  क्षेत्र के  लिए  ,  ate  पंचवर्षीय  योजना  में  एक  रेडियों  केन्द्र  खोलने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन

 दिल्‍ली  केन्द्र  के  अधिकांश  कार्यक्रम  हिन्दी  में
 होते  हें  ।  इसके  अतिरिक्त त

 हरियाना

 गढ़वाल  और  दिल्‍ली  नगर  इन  चार  सांस्कृतिक  क्षेत्रों  की आवश्यकताएं भी  पुरी  करता
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 a  क्षेत्र  के  श्रोताओं  के  लिए  fees केन्द्र  20  मिनट का  एक  कार्यक्रम  प्रसारित  कर  रहा  इसके

 मानसਂ  नामक  रूपक  माला  के  ब्रज  क्षेत्र की  संस्कृति  पर  विविध कार्य  क्रम
 प्रसारित  किए  जाते  ह  ।  दिल्ली  केन्द्र  से  ब्रजभाषा  में  आदि  के  कार्यक्रम  भी  होते

 रहते  ह  ।

 दिल्ली  केन्द्र  को  इतनी  अधिक  और  विविध  प्रकार  की  आवश्यकताओं  पूरी  करनी  होती  कि  ब्रजभाषा

 के  कार्यक्रमों  का  वर्तमान  समय  बढ़ाना  संभव  नहीं  है  ।  ब्रजक्षेत्र  के  लिये  अलग  केन्द्र  खुल  जाने  के

 यह  संभव  हो  सकेगा |

 रोडेशिया  में  लड़ने  वाले  अफ्रीकियों को  सहायता

 1888.  श्री  मोहम्मद  कोया :  क्या  वेदेदिक-कार्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रोडेशिया  में  श्री  इयान  स्मिथ  की  सरकार  के  विरु दूध  लड़ने  वाले  अफ्रीकियों  ने  भारत
 सरकार  से  कोई  सामग्री  तथा  वित्तीय  सहायता  मांगी  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है  ;  और

 इस  मामले  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 (:  \  क वेदेदिक-कार्य  मंत्री  स्वर्ण  fag)  :  )  से
 )  off  नहीं  ।  फिर  सरकार  इसपर

 विचार  करेगी  ही  ।

 Nehru  Memorial  Trusts

 1889.  Shri  Bade

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya

 Shri  Yudhvir  Singh  :

 Willthe  Minister  of  External  Affairs  be  pleased  to  state  the  names  of  coun-
 tries  who  have  proposed  to  form  Nehru  Memorial  Trusts?

 The  Minister  of  External  Affairs  (Sardar  Swaran  Singh)  :  The  in-
 formation  is  being  collected  and  the  same  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.

 Flooding  of  area  under  our  control  by  Pak

 1890.  Shri  Yudhvir  Singh  :  Shri  Onkar  Lal  Berwa  :

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :  Shri  Jag  Dev  Singh  Siddhanti  :

 Shri  Bade

 Will  the]  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Pakistani  troops  had  breached  a  canal  on  the  11th
 November,  1965  resultingin  the  flooding  ofthe  area  in  Bedian  under  our  con-
 trol;

 (b)  ifso,  the  full  details  thereof;  and

 (c)  the  action  taken  by  the  Government  in  the  matter?
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 Yes,  Sir. The  Minister  of  Defence  (Shri  B.  Chavan)  (a)  and  (b)
 On  the  11th  November,  Pakistani  troops  breached  the  southern  bank  of  Bhuchar

 Distributory

 i
 in  area  6  miles  North  of  Bedian,  in  the  Lahore  Sector.  The  cutting

 of  this  Distributory  caused  flooding  ofsome  of  our  positions  inthe  area.

 (c)  A  cease-fire  violation  complaint  has  been  lodged  about  this  incident  with
 the  U.N.  Military  Observers,

 स्मारक  टिकट

 1891.  श्री  विश्वनाथ  पाण्ड्य

 श्री  किन्नर  लाल

 [  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है
 कि

 सरकार
 ने  1965

 में  भारत  की  गण्यमान्य  विभूतियों  के  rare  बहुत
 से  स्मारक  टिकट  जारी  किय

 यदि  तो  उन  विभूतियों  के  नाम  क्या हं  ;  और

 प्रत्येक  मामले  में  कितने  कितने  मूल्य  के  डाक  टिकट  जारी  किये
 ग

 संचार  विभाग  में  उपमंत्री  हां  ।

 जमशेद जी
 एन ०  लाला

 पंडित  जवाहरलालਂ  पृ०
 गोविन्द  बल्लभ

 सरदार  वल्लभभाई  पटे  देशबन्धु  चित्तरंजन  दास  तथा  विद्यापति ।

 (7)  सभी  मामलों  में  15  पैसे के ्

 Hindi  sections  of  All  India  Radio

 1892.  Shri  Vishram  Prasad  :  Will  the  Minister  of  Information  and

 Broadcasting  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  correspondents  and  editors  who  do  not  know  Hindi
 are  working  in  some  Hindi  Sections  of  All  India  Radio  Stations  ;

 (b)  ifso,  whether  it  is  harming  the  Hindi  news  service;

 (c)  whether  non-English  knowing  employees  are  posted  in  English  news  secs

 tion  ;  and

 (d)  ifso,  the  reasons  for  not  recruiting  Hindi  knowing  journalists?

 The  Minister  of  Information  and  Broadcasting  (Smt.  Indira  Gandhi)

 (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise

 (c)  No,  Sir

 (d)  Does  not  arise
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 Newsprint

 1893.  Shri  Sidheshwar  Prasad  :

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  :

 Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting  be  pleased  to  state  t

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  she  has  advised  the  newspaper  organisations  to  re-

 duce  the  consumption  of  newsprint;

 (b)  ifso,  the  extent  of  the  reduction  advised;  and

 (c)  whether  Government  propose  to  take  any  steps  to  fix  the  number  of  pa-
 ges  of  newspapers  with  a  view  to  removing  the  legal  difficulty  after  the  judgement
 given  by  the  Supreme  Courtin  regard  to  the  price-page  schedule  of  the  newspapers
 in  June,  1965?

 The  Minister  of  Information  and  Broadcasting  (Shrimati  Indira

 Gandhi)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  news  papers  have  been  advised  to  plan  and  make  adjustments  immedia-

 tely  in  the  utilisation  of  their  entitlement  of  printing  and  writing  paper  with  a
 view  to  conserving  as  much  newsprint  as  possible.  The  extent  of  reduction  in  the

 consumption  of  newsprint  should  be  decided  by  the  newspapers  themselves.

 (c)  No,  Sir.

 वाराणसी  छावनी  sts  क्षेत्र  में  qt

 1894.  श्री  राम  रख  यादव :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 यह  सच  है  कि  वाराणसी  छावनी  बोले  ने  बहुत  अधिक  दर  चुंगी  लगा  दी  है  जो

 जन
 साधारण

 के  लिये  अहितकर  है  ;

 यदि  तो  क्या  उक्त  चूंगी  लगाने  से  पहले  भारत  सरकार  की  अनुमति  ले
 ली  गई थी  ;  और

 क्या  जन  साधारण  के  दैनिक  उपयोग  में  आने  वाली  चीजों  अर्थात्‌  साइकिल  टाइप  मशीन

 तथा  एककों  आदि  पर  चुंगी  की  दर  को  कम  करने  का  सरकार  विचार  कर  रही

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यशवन्तराव  :  चूंगी के  दर  तथा  ऐसे  सामान
 जो  चुंगी

 महसूस  के  अंतगर्त  आते  वाराणसी  छावनी  बोले  द्वारा  13  1965  से  संशोधन  किया

 गया  और  वह  उसी  तिथि  से  नगरपालिका  वाराणसी  द्वारा  लगाए  गए  मासूमों  के  समान  स्तर  पर

 लाए  गए  थे  ।  संशोधन  से  पहले  विचार  किए  जाने  वाले  मासूमों के  संबंध  में  छावनी पड
 द्वारा  जनता

 से  सुझाव  और  आपत्तिएं आमंत्रित  की  गई  परन्तु कोई  भी  प्राप्त  नहीं हुई  थी  ।  महसूल  दर  बहुत
 अघिक  नहीं  समझे  गये  ।

 जी  हां  ।

 (1)  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 2130



 6  1965  लिखित  उत्तर

 चीन  द्वारा  पकड़े  गये  भारतीय  सैनिकों  की  arte

 1895.  श्री  दी०  च  दार्मा  श्री  किन्नर ला

 श्री  विश्वनाथ  पाण्ड्य  श्री  हरि  विष्णु  कामत  ॥

 क्या  वेदेदिंक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  चुनने  पकड़े  गए  तीन  भारतीय  सैनिकों  की  वापसी  के  प्रशन  को  आस्थगित  करने  का

 निर्णय  किया  है  ;  और

 यदि  at,  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 बेदेशिक-कार्य  मंत्री  स्वर्ण  fag) :  और  हालांकि  चीन
 सरकार

 ने  18

 1965  के  नोट  में  कहा  था  कि  उन्होंने  उन
 तीन

 सैनिकों  का  करने  के  संबंध  में

 विचार  स्थगित  कर  दिया  जो  वे  उठा  ले  गए  लेकिन बाद  में  25  नवम्बर  के  नोट  में  चीनਂ

 सरकार ने  सैनिकों  को  वापस  करने की  इच्छा  व्यक्त  कर  दी  ।  ये  तीनों  सेनिक  28  1965  को

 वापस  कर  दिए  गए  |

 हिन्दुस्तान  कंस्ट्रक्शन  कम्पनी

 1896.  थी  वासुदेवन  नायर

 श्री

 या  श्रम  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग कि  :

 कया  केरल  में  हिन्दुस्तान  कंस्ट्रक्शन  कम्पनी  द्वारा  साबरीगिरी  परियोजना  में  नियुक्त

 चोरियों  ने  हाल  ही  में  हड़ताल  का  नोटिस दिया  है  ;

 यदि  तो  कया  यह  सच
 हैँ

 कि  कम्पनी  ने  कर्मचारियों तथा  उनके  संघके  साथ  किये

 पहले  समझौते  को  कार्यान्वित  करने  से  इंकार  कर  दिया  है  ;  और

 (a)  कम्पनी  तथा  कर्मचारियों  केबीच  के  विवाद  को  हल  करन ेके  लिये  क्या  पग  उठाए  जा  रहे

 श्रम  और  रोजगार  मंत्री  (%)  at

 (a)  नहीं  ।

 केरल  सरकार  के  श्रम  विभाग  द्वारा  समझौता  काय  जारी है  ।

 सामा  जिंक  सुरक्षा  सम्बन्धी  दुसरा  प्रादेशिक  सम्मेलन

 1897.  श्री  हिम्मतसिहका

 श्री  रामेश्वर  टाटिया

 क्या  वैदेशिक  काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या यह  सच  है  कि  एशिया  और  अफ्रीका  के  लिये  सामाजिक  सुरक्षा  संबंधी  दूसरा

 झ्ादेशिक  सम्मेलन  13  से  16  1965  तक  नई  दिल्‍ली  में  होगा  ;
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 (a):  afe  तो  सम्मेलन  में  कितने  ter  आमंत्रित  किए  गए  हें  और  कितने  देश  इसमें  भाग  लेंगे  ;
 a mai

 उसमें  चर्चा  के  क्या-क्या  मुख्य  विषय  होंगे  ?

 वैदेशिक  ara  मंत्री  स्वर्ण  अंतर्राष्ट्रीय  सामाजिक  सुरक्षा  संघ  ने  एशिया

 और  ओसिनिया  के  लिए  दुसरा  क्षत्रीय  सम्मेलन  13  से
 18  1965 तक  नई  दिल्‍ली  में  करने

 का  आयोजन  किया  |

 अंतर्राष्ट्रीय  सामाजिक  सुरक्षा  संघ  ने  इस  क्षेत्र  के  18  देशों  की  ऐसी  सामाजिक  सुरक्षा

 संस्थाओं को  निमंत्रित  किया  है
 जो  इस

 संघ  की
 सदस्य  आशा है  कि  18  देशों

 की  संस्थाओं
 के

 प्रतिनिधिमंडल  इस  सम्मेलन  में  भाग  लेंगे  ।

 (7)  इस  सम्मेलन  की  विचार-सूची  पर  निम्नलिखित  विषय  हैँ

 (1)'  एशियाई  देशों  में  सामाजिक  सुरक्षा  का  अथ  विगत  अनुभव  और  भावी  आयोजना  ।

 (2)  नए  वर्गों  अथवा  नए  क्षेत्रों  में  स्वास्थ्य  परिचर्या  योजनाएं  चालू  करने  अथवा  मौजूदा  योजनाओं
 का  ही  इनमें  विस्तार  करने  की  पूर्व  आवश्यकताएं--विशेषकर  मौजूदा
 गेर  सरकारी  अथवा  स्वयंसेवी  चिकित्सा  सुविधाओं  के  इस्तेमाल  प्रशिक्षण  देने

 तथा  चिकित्सा  कर्मचारियों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  के  संदर्भ  में  ।

 (3)  प्रॉविडेंट  फूड  से  पेंशन  बीमा  में  बदली  कराने  के  संबंध  में  सामाजिक

 धक  पहलू  |

 (4)  प्रादेशिक  समितियों  की  दूसरी  बैठक  की  रिपोर्ट  ।

 औद्योगिक  कार्यकर्ताओं  के  लिये  त्रिपक्षीय  समिति

 1898.  श्री  हिम्मतसिहका  :

 श्री  टाटिया  :

 क्या  श्रमहऔर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  आपातकाल  में  औद्योगिक  कार्यकर्ताओं  को  हुई  कठिनाइयों  के  सम्बन्ध

 में  विचार  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  केन्द्र में  एक  त्रिपक्षीय  समिति के  बनाने  के  प्रस्ताव  पर  विचार

 कर
 रही  है  ;  |

 यदि  तो  अन्तिम  निर्णय  कब  an  लिये  जाने  की  सम्भावना  और

 इस  समिति के  सदस्य  कौन  कौन  होंगे और  इसके  क्या  कायें  होंगे

 श्रम  और  रोजगार  मंत्री  :  :  एक  केन्द्रीय  त्रिपक्षीय  स्थायी

 समिति  18  1965 को  गठित  की  गई |

 समिति  का  कार्य  मज़दूरों  और  प्रबन्धकों  की  मुख्य  समस्याओं  की  समीक्षा  और  समाधान

 करना  तथा  जब  अवश्यक  हो  तो  उन्हें  अन्तमंन्त्रालय  समिति  के  सामने  आवश्यक  कार्यवाही  के  लिये

 पेदा  करना  है
 !

 इसका  गठन  इस  प्रकार  है

 अ ध्या केन्द्रीय  श्रम  मंत्री  e  ड  e  ही  कही  क्ष

 मालिकों के  प्रतिनिधि  e  e  e  43

 1 1.  एम्प्लायर  फेडरेशन  आफ  इंडिया  ह  अ

 2.
 आल

 आरगेनाईजेदान  आफ  इंडस्ट्रियल  1

 एम्प्लायर

 1 3.  आल  इंडिया  मेनुफक्चस  आरगेनाईजेशन
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 1.  इंडियन  terra  ट्रेड  यू
 नियम न

 2.
 हिन्द  मज़दूर  सभा

 3.
 आल  इंडिया  ट्रेड  यूनियन  कांग्रेस

 4.  यूनाइटेड  fea  यूनियन  कांग्रेस

 चीनी  उद्योग  सम्बन्धी  दूसरा  मजूरी  बोर्ड

 1899.  श्री  हिम्मतसिंह का  :

 श्री  रामेश्वर  टाटिया :

 क्या  श्रम  ओर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 चीनी  उद्योग  सम्बन्धी  दूसरा  मजूरी  बोर्ड  नियुक्त  करने  के  बारे  में  कब  तक  अन्तिम  रूप  से

 निर्णय  लिये  जाने  की  सम्भावना  है  ;

 प्रस्तावित  बोलें  के  सदस्यों  और  प्रधान  के  नाम  क्या  और

 (a1)  बों  अपना  प्रतिवेदनਂ  कब  देगा  ?

 श्रम  और  रोजगार  मंत्री  संजीवय्या  )
 :  और  :

 चीनी  उद्योग  संबंधी  दूसरे  मजूरी
 as  के  सदस्यों  के  नाम  तथा  विचारा  विषय  इतनी  वाले  दिनांक  16  1965  के  सरकार के

 संकल्प  संख्या  डब्लू ०  की  प्रतियां  23  1965  को  सभा  पटल
 पर

 रख

 दी  गई  थी  ।

 (a)  कोई  समय
 सीमा  निर्धारित  नहीं  की  गई  है  और  इस  अवस्था  में

 यह  कहना  कठिन
 है

 कि  यह

 मजूरी  as  कब  अपना  प्रतिवेदन  दे  सकेगा  ।

 प्रथम  एकता  सम्मेलन

 1900.  श्री  हिम्मत सिह का

 श्री  रामेश्वर  टाटिया  :

 क्या  बंदिशें-कायें  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 कया  यह  सच
 है  कि  एशियाई  और  लैटिन  अमरीकी  |राष्ट्रों  का  प्रथम  एकता

 सम्मेलन 3  1966  को  हवाना में  होगा  ;

 यदि  तो  क्या  भारत  इस  सम्मेलन  में  भाग  और

 इस  सम्मेलन  की  कार्यसूची  क्या  होगी  ?

 बंदिशें-कार्य  मंत्री  स्वर्ण  :  हां

 सरकार  कोई  प्रतिनिधि  नहीं  भेजेगी  क्योंकि  एकता  आंदोलन  का  स्वरूप  गेर-सरकारी  है  ।

 लेकिन  अफ्रोएदशियाई  एकता  संबंधी  एक  भारतीय
 संस्था

 set  नहीं  उठता  ।
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 स्यालकोट  अंचल  में  भारत  द्वारा  पाकिस्तानी  विमान  का  गिराया  जाना

 1901.  श्री  विश्वनाथ  पाण्ड्य

 श्री  कदर  लाल

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंग  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  19  1965  को  भारतीय  छोटे
 हथियारों

 की  गोलियों  हारा

 फ्लोर एलोरा  क्षेत्र  में  भारत  द्वारा एक  पाकिस्तानी  विमान  गिराया गया  जबे  कि  वह  स्यालकोट  अंचल  के  1

 अधिकृत  ठिकानों  के  ऊपर  उड़ान  कर  रहा  था ;  और

 यदि  at,  तो  इसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यशवंतराव चव्हाण  :  तथा
 :  18  नवम्बर

 19

 1965
 को  5  बज  कर  40  मिनट  पर  सायं  पाकिस्तान  का  एक  हवाई

 चौकी  विमान  वास्तविक
 नियन्त्रण  रेख  के  एक  मील  अन्दर  al  गया  था  और  स्यालकोट  अंचल  में  तिलोरा  क्षेत्र  की  हमारी

 रक्षित  चौकियों  के  ऊपर  उड़ता  देखा  गया  विमान  पर  छोटे  हथियारों  द्वारा  गोली  चलाई  गयी

 और  उड़कर  बाहर  निकलते हुए  विमान  को
 तेजी

 से
 ऊंचाई

 से
 गिरता  देखा  गया

 थ्
 ।  इस  घटना  के

 संबंध  में  युद्ध  विराम  अतिलंघन  की  संयुक्त  राष्ट्रों  के  सैनिक  प्रेक्षकों  से  शिकायत  कर  दी  गई  है  ।

 आगरा  के  निकट  विमान  दुर्घटना

 1902.  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय

 श्री  किन्नर  लाल

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  का  कृपा  करेंगे  कि

 (#)  क्या यह  सच  है  कि  19  1965  को  आगरा  में  हुई  एक  विमान

 दुर्घटना  में  एक  पायलट  अफसर  मारा  गया  था ;

 (a)  यदि  तो  दुर्घटना  के  क्या  कारण ह  ;  और

 क्या  इस  बारे  में  कोई  जांच  की  गई  है
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यशवन्तराव  चव्हाण )  हां

 तथा  :  मामला  एक  कोट  आफ इन्क्वायरी द्वारा  जांच  अधीन  है  ।

 Date  with  Starsਂ  Function

 1903.  Shri  Onkar  Lal  Berwa  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  ‘‘A  Date  with  Stars’’  function  was  organised in
 aid  of  the  National  Defence  Fund  at  the  National  Stadium,  New  Delhi  on  the
 2ist  November,  1965;

 (b)  ifso,  the  amount  collected  as  a  result  thereof;  and

 (c)  the  expenditure  incurred  thereon?
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 The  Minister  of  Defence  (Shri  Y.  B.  Chavan)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  and  (c).  The  final  accounts  have  not  yet  been  cast  but  it  is  expected  that

 the  total  collection  wil]  be  about  Rs.  5  lakhs  whereas  the  expenditure  will  be  about

 Rs.  1  lakh.

 स्वामी  राम  तीर्थ  के  डाक  टिकट

 1904.  श्री  जदीद

 श्री  वि०  तु०  पाटिल  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पंजाब  के  महान  वेदान्त  दार्शनिक  स्वामी  राम  तीरथ  की  स्मृति  में  एक  विशेष  डाक  टिकट

 जारी  करने  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  उनकी  अगली  वर्षगांठ  पर  इसके  जारी  किये  जाने  की  संभावना है
 ?

 संचार  विभाग  में  उपमंत्री  :  तथा  :  जी  हां  ।

 पूर्वी  पाकिस्तान  राइफल्स  द्वारा  गोलीबारी

 1905.  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  के  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  gal  पाकिस्तान  राइफल्स  ने  21  1965  को  24  परगना  ज़िले

 में  वोहरा  गांव  में  तथा  नदिया  जिलें  में  ५ ५ गड़  में  भारतीय  ठिकानों  पर  गोलीबारी  तेज  कर  दी

 और  इस  तरह  गेरे  में  एक  नया  मोर्चा  खोल  दिया  ;  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  ने  बया  कार्यवाही  की  है  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यदावन्तराव  चव्हाण )  :  जेसा  कि  अतारांकित  प्रदान  संख्या  148  3  दिनांक
 29  1965  के  उत्तर  में  कहा  गया है  पाकिस्तानी  सशस्त्र  सेनाएं  नवम्बर  1965  मास  में
 भारतीय  सीमा  की  चौकी  वीरा  को  वोयरा  भी  कहा  जाता  गोलाबारी  करती  रही  तदपि

 ऐसा  नहीं  बताया  जा  सकता  कि  21  1965  को  गोलाबारी  जोरों  पर  की  गई  थी  ।  पाकिस्तानी

 सशस्त्र  सेनाओं  ने  19  को  गेडे  में  भी  हमारी  चौकियों  पर  गोलाबारी  शुरु  कर  दी  थी  ।

 यह  गोलाबारी  समय  समय  पर  जारी  रही  है  ।

 पाकिस्तान  सरकार  को  विरोध-पत्र  भेजे  गए  थे  ।  जभी  आवश्यक  समझा  war  उत्तर  में

 आत्मरक्षा  में  हमारी  सुरक्षा  सेनाओं  ने  भी  गोलियां  चलाई  ।  अन्य  उपाय  जो  भी  और  जब  भी  आवश्यक
 समझे  गए  दिए  जाएंगे  |

 दिल्‍ली  के  निकट  विमान  दुर्घटना

 1906.  श्री  बीबीसी  लाल  १

 श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :

 श्री  दी०  चे  फार्मा  :

 कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  22  1965  को  दिल्‍ली  के  निकट  भारतीय  वायु  सेना  के  विमानਂ
 की  दुर्घटना  हो  जाने  के  कारण  एक  पायलेट  आफिसर  की  मृत्यू  हो  गई  ;  और

 यदि  तो  दुर्घटना  के  क्या  कारण  थे  ?
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 प्रतिरक्षा  मंत्री  (oft  यहवत्तराव  जी  at  t  मुदस्सर  से  3  मील

 पश्चिम को  हुई  थी

 दुर्घटना कौ  जांच  के  लिए  एक  कोट  आफ  इन्क्वायरी आदिष्ट  कर  दी  गई  है  ।  दुर्घटना का
 कारण  उसकी  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  पर  जाना  जा  सकेगा  |

 पाकिस्तान  द्वारा  भारतीय  वायु  सीमा  का  उल्लंघन

 1907.  श्री  दी०  चं०  wat  :  क्या  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किਂ  :

 क्या  पाकिस्तान को
 13  और  17  नवम्बर  1965  को  दौरान  भारतीय  वायु  सीमा  का  उल्लंघन

 करने  के
 लिए  विरोध  पत्र  भेजा  गया  हैं  ;  और

 |

 यदि  तो  इस  संबंध  में  यदि  कोई  उत्तर  मिला  है  तो  क्या  ?
 |

 बेदेशिक-कार्य  मंत्री  स्वर्ण  :  जी  हां  ।

 अभी  कोई  जवाब  नहीं  मिला  है  ।

 Supply  of  Guns  at  All  India  National  Rifles  Association

 1908.  Shri  P.L.  Barupal  :

 Shri  Karni  Singhji  :

 Shri  N.  R.  Laskar  ;

 Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  his  Ministry had  given  an  assurance  to  supply

 twelve-bore  guns  and  bore  rifles  to  the  All-India  National  Rifles  Associa-

 tion  from  the  Ordnance  Factory;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  Rifles  Association  made  a  written  re-

 quest  to  the  Ordnance  Factory  for  the  supply  of  12-bore  guns  and  +315  bore  rifles
 at  fair  prices;

 (c)  ifso,  the  causes  of  the  delay  in  the  supply  of  the  aforesaid  arms;

 (d)  whether  the  -cartridges  for  -315  bore  rifles  are  manufactured  in  India;

 and

 (e)  हाल  so,  the  present  production  thereof?

 The  Minister  of  Defence,  Production  in  the  Ministry  of  Defence  (Shri

 A.M.  Thomas)  :  (a)  No,  Sir.

 (b)  Yes,  Sir.

 (c)  Due  to  the  suspensi  on  of  production  of  sporting  arms  in  the  ordnance  fac-

 tories  since  the  emergency,  1  t  has  not  been  possible  to  meet  the  requirement  of  the

 Association  which  is  fairly  large.
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 ste  ल  read  far
 (0)  and  (e)  The  cat  मि |  क  LUL  -315  bore  rifles  were  previously  manufac-

 tured  in  ordnance  factories.  The  production  has  been  suspended  since  the

 Emergency.

 आयुध  कारखानों में  स्टेनोग्राफर

 1909.  श्री  रिज़वान  किलिंग  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है
 कि  वर्ष  1963  में  आयुध  कारखानों के  महानिदेशालय  में  काम  करने  वाले

 स्टेनोग्राफर ों  ने  अपनी  शिकायतों  के  बारे  में  आयुध  कारखानों  के  महानिदेशक  को  एक  ज्ञापन  पेश

 किया था  ;

 यदि  तो  उनकी  शिकायतें  क्या  थीं  तथा  उन  पर  क्या  निर्णय  किये  गये  ;  और

 ह
 यदि  उपरोक्त  भाग  और  (@)  के  उत्तर  स्वीकारात्मक  तो  उन  नीतियों  को  कार्यान्वितਂ

 करने के  लिये  क्या  कार्यवाही की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  किया  गया  है  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यशवंतराव  :  (=)  कुछ  स्टेनोग्राफर जून  1963 में  डी०  जी०  ओ०
 Uso  को  मिले  और  उन्होंने  उसे  बिना  दस्त खतों  अपने  मामलेਂ  से  एक  विवरण  देते

 अपनी  शिकायतें  बताई  थीं  ।

 उनकी  शिकायतों  का  सार  डी०  जी०  ओ  ०  एफ०  मुख्यालयों  में  क्लर्की  स्टाफ  का

 स्टेनोग्राफर  पद  को  उन्नति  की  प्रत्याशंसा  का  अभाव  ।  निर्णय  किया  गया  कि  सहायकों  के  तौर  पर

 कुछ  समय  के  लिए  परीक्षण  के  उपयुक्त  वरिष्ठ  स्टेनोग्राफर ों  की  उन्नति  के

 ण्डण्टों  के  चार  स्थान  सुरक्षित  किए  जाएं  |

 1964  से  10  स्टेनोग्राफर ों  को  सहायकों  के  तौर  पर  काम  करनें  का  अवसर

 प्रदान  किया  गया  हैं  ।  एक  और  वर्ष  के  care  उनकी  सुपरिन्टेण्डेष्टों  के
 चार  सुरक्षित  स्थानों  के  लिए

 उपयुक्तता  पर  विचार  किया  जाना हैं  ।  डी०  जी०  ओ ०  एफ०  कर्मचारी-संघ  ने  कलकत्ते  के  उच्च

 न्यायालय  में  जनवरी  1965  में  एक  याचिका दी  कि  डी  ०  जी०  ओ०  एफ०  रक्षा  मंत्रालय  स्टेनोंग्राफरों

 को-क्लर्की  कार्यो  और  सुर्पारिटेण्डेष्टों  के तौर  पर  नियुक्त  करना  वापस
 निरसित  कर  दे  या  विरत  कर

 दे  ।  इसके  पश्चात  एक  अन्तरिम  निषेधाज्ञा  के  लिए  प्रार्थना  की  गई  थी  कि  afar  को  रोका  जाए  कि

 वह  स्टेनोग्राफर ों  को  क्लर्की  काडर  में  नियुक्ति  करें  ।  जबकि  ag  अन्तरिम  निषेधाज्ञा  की  मांग  मानी  नहीं

 गई  उच्च  न्यायालय  ने  एक  निदेश  जारी  किया  हैं  कि  क्लर्की  काडर  स्टेनोग्राफर ों  का  आगे  नियुक्त
 किया  जाना  या  उनकी  सुपरिन्टष्डेष्टों  के

 स्थान  पर  नियुक्ति  के  संबंध  में  मुख्य  नियम  के  अन्तिम

 का  पालन  किया  जाए  ।  मामले  के  इस  पहलू  पर  अपने  वधिक  सलाहकारों  के  साथ  सलामदाविरे
 से

 अधिक

 जांच  हो  रही  है  ।  उपरोक्त  में  उल्लिखित  फैसले  की  कार्यान्विति  अन्तिम  निर्णय  पर  निर्भर  होगी  ।

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  के  संबद्ध  तथा  अधीनस्थ  कार्यालयों  में

 1910.  श्री  रीडिंग  :  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या यह  सच  है  कि  मन्त्रालय  के  सम्बन्ध  तथा  अधीनस्थ  कार्यालयों  में  काम  कर  रहे  श्रेणी

 2
 के  स्टेनोग्राफर  सुपरिंटेंडेंट  के  पदों  पर  पदोन्नत  हो  सकते  हैं  ;  और

 यदि  तो  उनकी  पदोन्नति  की  क्या  प्रतिक्रिया है
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यशवन्तराव  :  रक्षा  मन्त्रालय  की  निम्न  वि रचनाओं  में

 दूसरे  वंग  का  कोई  स्टेनोग्राफर  नहीं  है  ।  ए०  एफ०  एच०  क्यू०  और  सेवा  संगठनों  दूसरे  वीं
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 स्टेनोग्राफर  सुर्पारटन्डेंट  ह  में  पदोन्नति  के  लिए  विचार  जानने  के  लिए  afretci  नहीं  ऐसी  yay.

 न्नतियों  के  लिए  केवल  प्रथम  वर्ग  के  स्टेनोग्राफर  सुपरिन्टेंडेंटों  के कुछ  पद  के  उन्नति  के  अधिकारी  जो

 उनके  लिए  सुरक्षित  रखे  गए  हैं  ।

 दफ्तरी  कार्यवाही  में  आवश्यक  अनुभव  प्राप्त  करने  के  लिए  कुछ  विशिष्ट  वर्षों  के

 सहायक  के  तौर  काम  करने  को  प्रतिनियुक्त  होने  के  पश्चात्  डी०  जी०  ओ०  THe  मुख्यालयों  दूसरे
 वग  के  स्टेनोग्राफर ों  में  से  सुपरिस्टेण्डेंटो  के  पदों  के  लिए  पदोन्नति एं  की  जाती  हूं  ।

 पुर्तगाल में  चुनाव

 1911.  श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  क्या  बेदेशिक-कार्य  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  इन  समाचारों  की  ओर  दिलाया  गया

 हैं  कि  पुतंगाल  की  नेशनल  असेम्बली  के  आगामी  आम  चुनावों  के  लिये  दमन  और  दीव  का

 प्रतिनिधित्व  करने  के  लिये  पुर्तगाल  में  उम्मीदवार  खड़े  किये  गये  हें  ;

 क्या  उक्त  समाचार  सच  है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  पुर्तगाल  सरकार  से  निरोध  प्रकट  किया  गया  है  अथवा  कोई

 अन्य  कार्यवाही की  गई  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हूँ  ?

 बेदेशिक-कार्य  मंत्री  स्वर  :  जी  हां  ।  सरकार  को  ध्यान  इन  ख़बरों  की

 ओर  दिलाया  गया  है  कि  1965  को  पोर्तगीज़  नेशनल  असेम्बली  के  जो  चुनाव  हुए  थे  उनमें

 दमन  और  दीवਂ  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  उम्मीदवार  भी  खड़े  किए  गए  थे  ।

 यह  खबर  सही  है  और  यह  पता  चला  है  कि  तीन  व्यतीत  चुने  गए  थे  ।

 और  पुतंगाल  सरकार  से  इसके  लिए  विरोध  नहीं  प्रकट  किया  गया  है  क्योंकि

 दमन  और  दीव  भारत  संघ  के  अभिन्न  अंग  हैं  और  पुतेगा  की  इस  तरह  की  कार्यवाही  की  ओर

 ध्यान  देना  आवश्यक  अथवा  महत्व  नहीं  समझा  गया  |

 राजस्थान में  दूसरी  परमाणु  भट्टी

 1912.  श्री  पूरी  विष्णु  कामत  क्यो  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  राजस्थान  में  दूसरी  परमाणु  स्थापित  करने  के  लिये  कार्रवाई
 vig)  टे Gl  @  1 करने  से  पूर्व  कनाडा  की  सरकार  ने  कुछ  गारण्टियां  मांगी  हें  अथवा  कुछ  wa

 यदि  उनका  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इस  सम्बन्ध  में
 सरकार

 की
 क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  अणुशक्ति  मंत्री  लाल  बहादूर  :  (#)  से  राजस्थान

 परमाणु  विद्युत  प्रायोजना  के  दूसरे  रिऐक्टर  का  निर्माण  भारतीय  वैज्ञानिकों  और  इंजीनियरों  द्वारा
 क्यों  जायेगा  ।  आयात  किये  जाने  वाली  ee  सामग्री  और  उपकरणों  पर  होने  वाले  व्यय  के  लिये

 वित्तीय  सहायता  कनाडा  या  किसी  अन्य  देश  से  ली  जायेगी  ।  कनाडा  सरकार  से  कोई  औपचारिक
 सूचना  जिसमें  ऐसी  सहायता  के  लिये  शर्तें  दी  गई  हों  नहीं  मिली  है  ।
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 6  1965  लिखित  उत्तर

 अखबारी  कागज  की  कमी

 1913.  श्री  लिंग  रेड्डी  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृप पा  करेंगे

 देश  में  अखबारी  कागज़  की  कितनी  कमी  और

 कमी  को  दूर  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री
 इन्दिरा  :  संयुक्त

 राज्य  अमरीका
 से  छठे  नान

 प्रोजेक्ट  ऋण  करार  पर  अभी  हस्ताक्षर  नहीं  हुए
 और  उसके  अन्तर्गत  धन  राशी  का  बंटवारा  स्थगित

 हो  गया
 हैं

 ।  अतः  इस  सहायता के
 अन्तरगत  चालू  TT में  अमरीका से  जो  लगभग  9,450  मीटरी  टन

 अखबारी  कागज  का  आयात  होने  वाला  उसका  मिलना  अब  अनिश़्चित  है  ।

 1  1965  को
 हुई

 अखबारी  कागज
 सलाहकार  समिति  की  बैठक  में  स्थिति  पर

 विचार  किया  गया  और
 अखबारों  से  कहां

 गया  हैं  कि  वे  अपने  अंश  के  अखबारी  और  छपाई  व  लिखाई
 के  कागज़  को  इस  ढंग  से  इस्तेमाल  जिससे  अखबारी  कागज  का  खर्च  यथासम्भवਂ  कम  हो  |

 Ki  Programme

 e e 915.  Shri  Prakash  Vir  Shastri

 Shri  Yudhvir  Singh

 Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  popular  programme  KI  POLਂ
 which  was  being  broadcast  daily  from  the  Delhi  Station

 of
 All  India  Radio is  not

 being  broadcast  for  the  last  few  days;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor ;

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  since  the  programme  is  not  being  broadcast

 a  number  of  requests  are  being  received  from  the  listeners  of  All  India  Radio  for
 the  resumption  ofits  broadcast;  and

 (d)  ifso,  when  it  will  be  possible  to  resume  its  broadcast?

 The  Minister  of  Information  and
 Broadcasting

 (Smt.  Indira  Gandhi)

 (a)  Yes,  Sir.

 (0)  It  is  not  correct  to  say  that  the  programme  Ki  _  Pol’’  was  being
 broadcast  daily.  There  were  occasional  gaps  between  the  days  which  it  was

 broadcast,  owing  to  the  exigencies  of  the  Stations  programme  schedule.  The  pro-

 gramme  was  discontinued  with  effect  from  12-11-1965,  as  even  the  best  program-
 mes  tend  tolose  their  appeal  and  originality  if  continued  indefinitely

 (c)  A  few  such  requests  have  been  received

 (d)  We  are  considering  bringing  out  this  programme  in  different  form;

 आगरा  जनरल  पोस्ट  आफिस  में  विस्फोट

 1916.  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  ् चक

 श्री  बज  बिहारी  मेहरोत्रा
 :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या
 यह  सच  हैकि  24

 1965  को
 आगरा  जनरलਂ  पोस्ट  आगरा

 में
 भारी  विस्फोट  हुआ
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 Written  Answers  December  6,  1965

 यदि  at  विस्फोट  से  कितनी  क्षति  और

 विस्फोट  किन  कारणों  से  हुआ ?

 लगभग  11.  50  बज  आगरा  प्रधान  डाकघर

 संचार  विभाग  में  उपमंत्री  :  जी  हां  ।  24  1965  को  प्रात

 हाल में  एक  एक  मिनट  के  बाद  दो

 विस्फोट  हुए थे

 शासन  के  दो थैलों  में आग  लग  गई  और  उनका  कुछ  हिस्सा  जल

 दरवाज  और  रोशनदान ों  कुछ  ad  टूट  गए  और  एक  छत  का  पंखा  क्षतिग्रस्त  हो  गया  ।

 चौथी  श्रेणी  के  दो  कर्मचारियों  को  बहुत  मामली  चोटें  आई  ।

 गोंडा  के  सब  डिवीजनल  मजिस्ट्रेट  द्वारा
 अगरा  के

 इंस्पेक्टर  आफ  एक्सप्लोसिव

 को  भेजे  गए  एक  पासंग  जिसमें  विस्फोटक  पदार्थ रखे  डाक  उतारते  समय  विस्फोट

 हुआ  |  यह  भारतीय  डाकघर  अधिनियम  की  धारा  19  के  विरुद्ध  जिसका  उल्लेख  डाकघर

 मिंदेशिका  के  खण्ड  202  (4) में  किया  गया है

 भूमि  के  नीचे  खानों  में  काम  करने  वाले  मजदूरों  को  पुरस्कार

 1917.  श्री  रामेश्वर  टांटिया

 श्री  हिम्मतसिहका

 क्या  श्रम  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  यह  सच  है  fe  खानों
 में

 सुरक्षा  के  लिए  राष्ट्रीय  परिषद  नेਂ  वास्तव  में  भूमिਂ

 के  नीचे  काम  करने  वाले  मज़दूरों  को  तिमाही  पुरस्कार  देने  का  निश्चय  किया

 यदि  तो  ये  पुरस्कार  कब  से  दिये  जाने

 (7)  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या  और

 इससे  सरकार  तथा  मजदूरों  को  कहां  तक  लाभ  होगा

 और  रोजगार  मंत्री  संजीव या )  ste

 चालू  ay  की  चौथी  तिमाही  से  ।

 इस  पुरस्कार को  पाने  के  लिए  विशिष्ट  मजदूर  को  दुर्घटना  से  मुक्त  रहना  चाहिए

 और  तिमाही  में  कम  से  कम  90  प्रतिष्ठित  ही  अभी  तक  यह  प्रतियोगिता

 रानीगंज और  झरिया  कोयला-क्षेत्रों  की  खानों  के  लिए  सीमित  होगी  जिनमें  पिछले  वर्ष  1600
 अधिक  मज़दूर  काम  करते थे  ।  प्रत्येक  कोयला-क्षेत्र में  हर  तिमाही  में  6  दिए

 इनमें  से  पहला  पुरस्कार
 as

 रु०  दूसरे  पुरस्कार  सौ-सौ
 रुपये

 के  और
 तीसरे  तीन

 पुरस्कार  पचास-पचास  रुपये  के  |

 पुरस्कार  लाटरी  द्वारा  निकाले  जायेंगे

 =
 आशा  है  कि  विजेताओं को  प्राप्त  होने  वाले  आर्थिक  लाभ  अलावा  इस  योजना

 (1)  उत्पादन में  वुद्धि  होगी  ।

 अनुपस्थिति में  कमी  होगी ।

 (iii)  अर्जित  मज़दूरी में  वृद्धि  होगी  ।

 (iv)  मजदूरों  में
 और

 अधिक  सुरक्षा  चेतना  का  विकास  होगा
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 15  1887  स्थगन  प्रस्ताव के  बारे  में  (  प्रश्न )

 बलोचिस्तान  में  बाज़ार  निधियों  के  कर्म  जो  अब  भारत  में  सेवा  करतें  है

 श्री  बटा  fag
 :!

 श्री  प्र०  के०  देव  ४

 श्री  नरसिम्हा  रेड्डी

 क्या वैदेशिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंग  कि
 :

 wat  का
 ytd

 क्या यह  सच  है
 कि  बलोचिस्तान में  स्थानीय  अर्थात्‌  बाजार  fafi

 अबध  और  नियंत्रण  हकूमत  सरकार  द्वारा  किया  जाता है  और  ये
 निधियां  पंजाब और  दिल्‍ली  के

 स्थानीय
 निकायों

 के  समान  नहीं  जिनके  लिए  सदस्य  या  तो  चुने  जाते हूं  अथवा|  नाम-निर्देशितਂ

 किये  जाते हें  ;

 यदि  तो  बलोचिस्तान
 में

 निधियों
 '  के  तमंचा  रियों  को  मूल  नियम

 130 wa  सी०  आई ०  एस ०  का  1947 के  अंतगंत  सरकारी  कर्मचारीਂ

 माना  जाता

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ह
 ?

 वैदिक-काय  मंत्री  स्वर  नहीं  ।  31-3-1938  से  पहले  सरकार

 बलोचिस्तान  में
 की  प्रबंध  व्यवस्था  नहीं

 31-3-1938  से  पहले  के  फंड्सਂ  के  कर्मचारियों  सरकारी  नौकरों  के  रूप

 में  मान्यता  नहीं  दी  जा  रही

 बलोचिस्तान
 में  फंड्सਂ

 केवल  स्थानीय  निधि  थी
 और  उन  निधियों के

 चोरियों को  केंद्रीय  राजस्व  से  अदायगी  नहीं  की  जाती  इस  तरह  उन  रियों को

 सरकारी  नौकरों  के  रुप  में  नहीं  माना  जा  सका  ।

 स्थगन  प्रस्ताव  के  बारे  में  )

 RE,  MOTION  FOR  ADJOURNMENT  (QUERY)

 अध्यक्ष  महोदय  :  अंब  हम  ध्यान  दिलाने  वाली  सूचना  पर  चर्चा  करेंग ।

 श्री
 नाथ

 पाई
 :

 मेंने  स्थगन  प्रस्ताव  की
 सुचना

 भेजी
 है  और  इस  से  पूर्व  कि

 आप  सदस्यों  को  ध्यान  दिलाने  वाली  सूचना  पढ़ने के  लिये  नियमों  के  अंतगर्त  स्थगन  प्रस्ताव
 पर  पहले  चर्चा  होनी

 अध्यक्ष  महोदय  मेंने उसे  स्वीकार  नहीं  किया  मेने  नाम  नहीं  देखा  परन्तु  यह  उनका

 स्थगन  प्रस्ताव  हो  सकता है

 श्री हरि  बिष्णु  कामत
 :  आप  कभी  कभी  नाम  पढ़  लिया  करें if

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 मुझे  अभी  पता  लगा  है  कि  वह  श्री  नाथ  पाई  का  स्थगन  प्रस्ताव  नहीं
 म  माननीय  सदस्य को  बताना  चाहता  हूं  कि  जब  मेरे  पास  ae  प्रस्ताव  उन्हें

 उसके  बारे  में  सुचना  दीਂ  जायेगीਂ  ।

 2141



 Calling  Attention  to  Matter  of  Agrahay  yana  15,  1887  (S  aka  )
 Urgent  Public  Importance

 en  ee

 अविलम्बनीय  लोक-महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC:  IMPORTANCE

 चीनी  से  नाकों  के  amar  रिज  के  पार  से  अनाक्रमण

 श्री  इन्दजीत  गुप्त  :  में  प्रतिरक्षा  मंत्री  का  ध्यान  निम्न
 अविलम्बनीय

 लोक-महत्व  के  विषय  की  ओर  दिलाता हूं  और  निवेदन  करता हूं  कि  वह
 उसपर  एक  वक्तव्य दें

 से  नाकों  द्वारा  था गला  रिज  के  पार  से

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यशवंतराव  :  26  1965  को  सदस्य  चीनी  सेनिक  बड़ी

 संख्या में  थागला  क्षेत्र में  घुस  आये और  उन्होंने  उस  क्षेत्र में  कई  स्थानों पर  चौक्यां  बना

 at  |  पहली  दिसम्बर  को  दोपहर  बाद  लगभग  250  सदस्य  चीनी  सेनिक  नामचीन  के  दक्षिण
 मे ंऔर  आग  बढ़  आय  और  उनमे ंसे  लगभग  100  दक्षिणी  किनारे पर  पहुंच गये  और  वहां
 चौकियां  स्थापित  कर  लीं  ।

 थाग  ला  पहाड़ी  के  क्षेत्र  में  घुस  आने  के  चीनियों  ने  उसे  बीस  किलोमीटर  विसन्यीकृत

 क्षेत्र
 का

 उल्लंघन  उन्होंने  स्वयं  स्थापित  करने
 का

 दावा  किया  था
 और

 थागला
 पहाड़ी

 को  पार  करके  उन्होंने  अपने  इस  आदिवासी  का  भी  उल्लंघन  किया  कि  उनका  दावा  चाहे  कुछ
 भी  वह  उस  क्षेत्र को  खाली

 रहने  देंगें
 ।

 नवीनतम  सूचनाओं  के  अनुसार  चीनियों  ने  नाम चाकू  घाटी  से  2  दिसम्बर  को  पीछे

 हटना  आरम्भ  कर  दिया  था  और  इस  समय  उस  घाटी  में  कोई  चीनी  सैनिक  मौजूद  नहीं है  ।

 ऐसा  दिखाई  देता है  कि  चीनी  gars  हमारी  सीमाओं  पर  चीन  द्वारा  हमें  परेश।न  करने  की

 नीती  काएक  भाग  हम  इस  घुसपैठ  के  बारे  में  चीनਂ  से  पहले ही  विरोध  प्रकट  कर

 हम  सक्रिय  रूप से  तथा  सतकंता  से  उन  सभी  क्षेत्रों
 की  निगरानी  कर  रह  हे  ।  परन्तु

 हमें  अपनी  प्रतिरक्षा  सम्बन्धी  योजना  के  अनुसार  कांयं वाही  करनी  होगी

 ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  चीन  हमपर  दबाव  डालने  का  प्रयत्न  कर  रहा है  ताकि  हम

 पपनी  सारी  सेना  उत्तरी  सीमा  पर  तैनात  इसका
 सेनिक

 अभिप्राय  यही  है  ।  उनका

 इरादा  यह  भी  हैकि
 पाकिस्तान  पर  भी  यह  दबाव  डाला  जाये  कि  ag  भारत के  विरुद्ध  अपना

 संघष  जारी  इसके  पीछे  यहीं  एक  ast  राजनीतिक  इरादा  प्रतीत  होता है  ।  जैसी

 सेनिक  स्थिति  उत्पन्न  निश्चय  ही  हमें  उसकी  ओर  ध्यान  देना  होगा  और  उसके

 सार  कायंवाही  करनी  होगी  |

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त :  क्या  विशेषकर  माननीय  प्रधान  का  यह  विचार है  कि

 इस  समय  चीनियों  द्वारा  इस  प्रकार
 जानबूझकर  भड़काया  जाने  के  पीछे

 उनका  यह  इरादा है
 fa  ताशकन्द  वार्ता  के  कुछ  दिन  पुर्व  तनावपूर्ण  वातावरण  पदा  किया  जायें  ?

 प्रधान  मंत्री  अणदाक्ति  मंत्री
 लालबहादुर  शास्त्री )  चीन  की

 नीति
 सामान्यतया

 यह  हैकि  हमारी  सीमाओं पर  तनाव  बना  रहे
 ।  ऐसा  मालूम  होता  है  कि  वर्तमान  तनाव

 an  रवैया  के  कारण  जारी  हैं  ।

 डा०  लक्ष्मी मल्ल  सिंघवी  :  भारत  द्वारा  भेज  गये  विरोध-पत्रों के  कोई  संतोषजनक

 परिणाम  नहीं  निकले  इस  दृष्टि  से  क्या  में  यह  जान  सकता  हूं  कि  कया  प्रधान  मंत्री  देश
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 6  196  अविलम्बनीय  लॉक-महत्व  के  विषय

 की  ओर  ध्यान  दिलाना

 को  यह  teamed  के  सकते ह  कि  चीन के  इरादों  को  निष्फल  बनाने के  लिये  और  चीनियों

 हमारे  क्षेत्रों  से  भगाने  के  लिये  पर्याप्त  कायंवाही  की  जा  रही

 श्री  यशवंतराव  चव्हाण  :  जिन-जिन  क्षेत्रों  में  अतिक्रमण  हुये  वहां  हम  सदैव  हीਂ  aaa

 रहते
 हमें

 इस  बारे
 में

 अपनीਂ  प्रतिरक्षा  योजना
 के

 अनुसार
 कार्यवाही  करनी

 पड़ेंगी  ।

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  (Bijnor)  :  The  .Chinese  have  intruded  thirty
 kilometers  into  our  territory  and  we  have  only  sent  protest  notes.  The  Prime
 Minister  had  said  at  Roorkie  that  even  if  Pakistan  and  China  both  launched  an
 attack  on  India,  we  were  able  todefend  ourselves  against  them.  May  I  know
 whether  it  is  not  in  contradiction  of  the  Prime  Minister’s  statement  that  we  are
 not  using  force  against  them  but  are  sending  the  protest  notes  only?

 Shri  Lal  Bahadur  Shastri  :  What  I  said  at  Roorkie  was  that  it  appeared
 that  both  Pakistan  and  China  intend  to  fight  with  India  and  therefore,  there
 is  no  way  left  for  us  but  to  give  them  a  tough  fight.  Insofar  as  the  use  of  force  is

 concerned,  I  would  like  that  the  Hon.  Members  should  leave  it  to  the  Govern-
 ment  to  takesuitable  action.  If  we  discuss  this  matter  daily,  it  may  create  difficul-

 ty  for  us.

 Shri  Hukam  Chand  Kachheavaiya™:  May  I  kiow  whether  the  Chinese  who
 intruded  into  our  territory  were  equipped  with  heavy  armaments  and  whether

 the  Government  had  been  apprised  by  the  Intelligence  Department;  if  so  the

 steps  taken  by  the  Government  to  check  them  before  they  could  intrude  into  our

 territory.

 श्री  यशवंतराव  चव्हाण  :  मैंने  पहले  भी  कहा  है  कि  इस  प्रकार  के  अतिक्रमणों  को  रोकना

 बिल्कुल कठिन  है  क्योंकि  सीमा  की  प्रत्येक ईच  भूमि पर  सरकार  सिपाही  तैनात  नहीं  कर  सकती  ।

 इस  में  कोई  सन्देह  नहीं  कि  जासूसों  ने  हमें  सुचना  दी  थी  और  ज्यों  ही  चीनियों  ने  हमारे

 क्षेत्र में  घुसने  का  प्रयत्न  हमें  पता  लग  गया

 Shri  Bade  (Khargone)  :  would  like  to  know  whether  the  Government  is

 contented  with  the  protest-notes;  and  whether  our  army  did  not  take  any  action
 and  allowed  the  intruders  to  enter  our

 territory?

 श्री  यदावन्तराव  sear  :  अभी  बताया  सीमा के  सभी  art  .  पर  हमारी  सेना

 तैनात  नहीं  वे  किसी-किसी  समय  इस  बात से  लाभ  उठाने  और  हमारी  सीमा में  घुसने  का

 प्रयत्न  करते हें  ।

 Shri  Bagri  (Hissar)  :  It  has  been  seen  that  the  Chinese  troops  intrude  into
 our  territory  time  and  again  and  they  are  driven  off  as  and  when  they  intrude.

 May  I  know  whether  Government’s  activities  would  be  confined  to  driving  them
 out  or  the  Government  propose  to  take  some  other  steps  in  this  regard?

 श्री  यदावन्तराव  चब्हाण  :  मैंने  पहले  भी  इस  बारे में  कहा  वे  हमें  उत्तेजित  करना  चाहते

 हे  परन्तु हम  इस
 प्रकार  उत्तेजित  नहीं

 प्री  चक्रवर्ती  :  भारत  को  अपने  स्वीकृत  सिद्धांतों  पर
 चलने

 से
 विचलित

 करने
 के

 लिये  पाकिस्तान  तथा  चीन कीਂ  सांठ  गांठ  को  ध्यान  में  रखतें हुये
 कया  प्रधान  मंत्री

 कन्द  वार्ता के  दौरान  प्रसिडेंट  अयूब  को  यह  बत  rat  कि  हम
 अपनी  सीमाओं  पर  हो  रहे

 निरन्तर  अतिक्रमणों  को  बरदाशत  नहीं  करेंग ?

 2143

 Lok  Sabha/66



 Calling  Attention  to  Matter  of  December  6,  1965

 Urgent  Public  Importance

 ——  we

 श्री  लाल  बहादूर  शास्त्री
 :

 यह  स्पष्ट  है  और  इस  में  कोई  सन्देह  नहीं  कि  मुझे यह  बात॑
 दोहराने की  आवश्यकता  नहीं  ।  मेंने इस  बारे में  पहले  ही  स्पष्टतया  कहा हुआ  है  |

 श्री  प्र०  के०  देव  हमारी  सीमाओं  पर  बार  बार
 होने  वाले  अतिक्रमणों से  यह

 धारणा  उत्पन्न  हो  गई है  कि  एक  दलीय  सरकार  इन  अतिक्रमणों  को  नहीं  रोक  सकती  और
 इनकी  बड़ी  चुनौतीਂ  का  सामना  करने के  सभी  राष्ट्रवादी  दलों  की  एक  राष्ट्रीय  सरकार  बनाई
 जानी

 क्या
 में  जान  सकता हूं  कि  यह  धारणा  कहां  तक  ठीक है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  श्री  Ao  To  शर्मा

 श्री
 प्र०  के०  देव

 :
 मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  war

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होने  पूछा  यही  काफी है

 Shri  A.P.Sharma  (Buxar)  :  May  Iknow  why  the  Chinese  are  not  taught
 a  lesson  so  that  they  might  not  dare  intrude  into  our  territory  again  ?

 Mr.  Speaker  :  Al]  the  questions  pertain  to  this  very  aspect  of  the  issue.

 श्री  अवारिस  :  यह  अतिक्रमण  या  तो  हमें  उत्तेजित  करने के  लिये  किये  जा  रहे

 @  या  यह  देखन ेके  लिय  fe  हमारी  तैयारी  कितनी है  और  जब व  यहं  देखते हे  कि  हम  ठीक
 प्रकार  तैयार  नहीं हू  तो  हमारे  क्षेत्र में  अधिक  आगे  घुस  आते  हूं  ।  सरकार  ने  इस
 भोर  ध्यान  दिया  है  और  पर्याप्त  तैयारियां  की

 e थ्री  यदावन्तराव  चव्हाण  यह  मामला  सरकार  पर  छोड़  दिया  जाना  चाहिए  वह  इन

 परिस्थितियों  में  क्या  कायंवाही  करे  ।

 Shri  Kishan  Pattnayak  (Sambalpur)  :  May  I  know  the  places  our  army
 is  patrolling  in  this  area  at  present?

 यशवंतराव  चव्हाण  यह  जानकारी  देना  जन  हित  में  नहीं है  ।

 श्री
 हरि  विष्णु

 कामत  :  यह  अतिक्रमण  चीनियों
 द्वारा  1962

 में
 किये  गये  भारी

 मण  की  याद  दिलाते  में  जान  सकता हूं  कि  यदि  फिर
 भारी  आक्रमण  हुआ तो  हमारे

 मित्र  देशों  में  स ेकिस-किस  देश  ने  हमे  तुरंत  तथा  पर्याप्त  सहायता  देनें का  आश्वासन  दिया है  ?

 श्री  यदवन्तराव  चव्हाण
 :
 अतिक्रमणों का  जहां  तक  सम्बन्ध  हमने  सभी  बड़े  बड़े

 राष्ट्रों  इस  बारे  में  सुचना  भेजी है

 ‘Shri  Madhu  Limaye  (Monghyr)  :  The  Chinese  have  intruded  into  In-

 dian  territory  many  times  since  September.  May  I  know  whether  Russian  arid

 American  Ambassadors  have  been  apprised  of  the  situation  and  also  that  the

 member  of  the  House  of  Representative  of  U.S.  A.,  who  isin  India  at  present  and

 the  members  of  Senate  who  are  expected  to  come  here  would  also  be  informed?

 May  I  also  know  whether  they  have  been  informed  further  that  we  would  be

 requiring  their  assistance  in  the  action  we  would  be  taking  against  the  Chinese?

 श्री  चव्हाण  शक  अतिक्रमणों  के  सम्बन्ध  में  सभी  महत्वपूर्ण  देशों के  राजदूतों

 को  अवगत  किया  गयाहै  और  इसमें  अमरीका  तथा  रूस के  राजदूत  भी  शामिल  ह  ।  जहां तक
 इन  अतिक्रमणों  के  विरुद्ध  की  जाने  वालीਂ  कार्यवाही  का  सम्बन्ध  में  ag  कहना  चाहता
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 15  1887  सभा  पटल  पर  रख  गय  पंत्र

 दी
 कि  हमें  यह  मालूम  करना  होगा कि  वास्तव में  इनके  पीछे  चीन का  क्या  इरादा  निश्चय

 एसा  प्रतीत  होता है  कि  वह  हम
 पर  कुछ  दबाव  डालना  च  हत ेहै  ताकि  ga  अपनी

 सारी  सेना  उत्तरी  सीमा  पर  तैनात  उनका  सामरिक  इरादा  यही  साथ-साथ
 बे  पाकिस्तान  पर भी  यह  दबाव  डालना  चाहते हें  किवह  भारत  से  अपना  संघ  जारी  रखें  ।

 यह  उनका  राजनैतिक  इरादा  मालूम  देता  जसी  सामरिक  स्थिति  उतन्न  होगी  उसी

 के  अनुसार  हमें  कायंवाही  करनी  होगी  ।  जब  तक  यह  पता  नहीं  लगेगा कि  कसी  परिस्थिति

 उत्पन्न

 =
 किसी से  सहायता  मांगने

 को  wet  नहीं  उठता  ।  सोवियत  संघ  तथा  दूसरे  देवा

 सामान्य  रूप से  हमें  सहायता  दे  रह  ह  परन्तु  यह  सहायता  किसीਂ  विशेष  देश  के  विरुद्ध  नहीं

 Shri  Vishwa  Nath  Pandey  (Salempur)  Ma  I  know  whether  the
 Colombo  Powers  have  also  been  apprised  ofthe  situation  ?

 श्री
 यदावन्तराव  जहां  तक  विसेन्यीकृत  क्षेत्र  वास्तविक  नियन्त्रण  रेखा

 का

 सम्बन्ध  यह  घोषणा
 कोलम्बों  राष्ट्रों  ने  नहीं  परन्तु  स्वयं  चीने  की  थी  कि  इस  क्षेत्र

 उल्लंघन  नहीं  परन्तु  अब  उन्होंने  स्वयं  ही  अपना  आश्वासन  पूरा  नहीं

 किया है  ।

 श्रीमती  रेणुका  राय
 :

 क्या यह  सच  है  कि  wats  तथा  भारत  में  के
 रूप में  कई  चीनी  घूस  आये  हूं  और  क्या  उनको  भी  निकाला  जायेगा ?

 श्री  यशवन्तराव  चव्हाण  :  इस  सुचना  का  कोई  आधार  नहीं है  ।

 श्री  दी०  चं०
 rat

 क्या  में  जान  सकता  हू ंकि
 चीनी

 सैनिक  इसलिये

 अतिक्रमण  कर  रहे  हें  कि  वे  उस  क्षेत्र में  गुलेला  युद्ध  आरम्भ  करना  चाहते  यदि  हां  तो

 क्या  सरकार  ने  गरेली  युद्ध  का  मुकाबला  करन ेके  fat  तैयारियां  करली

 श्री  यदावन्तराव  चव्हाण :  किसी  भी  प्रकार के  गुलेला  युद्ध  की  कोई  सम्भावना  नहीं  यदि

 उन्होंने  हमारे  क्षेत्र  में  इस  उद्देश्य  से  घुसने  का  प्रयत्न  किया  तो  हम  यथोचितਂ  कार्यवाही

 करेंग  हम  वही  गलती  नहीं  होने  देंगे  जो  1962 में  हुई  थी  ।

 श्री  सुरेशना  (  केन्द्रपाड़ा  )'  :  हम  ae  जानना  चाहेंगे  कि  वे  गलतियां  किस  ने  की  थी  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  इस  प्रदान  से  संगत  नहीं है

 ना

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 इंडिया  रेयर  बम्बई का  arias  प्रतिवेदन  तथा  लेखापरीक्षित लेखे

 प्रधान  मंत्री  तथा  अणुशक्ति  मंत्री  लाल  बहादूर  शास्त्री )  में  कम्पनी  1956

 धारा  619  की  उपधारा  (1)  के  इंडिया  रेयर  a  बम्बई के
 वर्ष  1964-65  के  वारिक  प्रतिवेदन  की  अक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा

 उनपर
 न्त्रक

 महालेखापरीक्षक
 की  टिप्पणियां  सहित  सभा  पटल  पर  रखता  में  रखी

 गई  देखिये  संख्या  एल०  ato  5300/65  0]
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 Message  from  Rajya  Sabha  Agrahayana  15,  1887  (Saka)

 रेलवे  दुर्घटना  समिति  सिफारिशों  की  अनिर्णीत  मदों  पर  सरकार  की  टिप्पणियां

 रेलवे  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  सुलग  में  श्री  स०  का ०  पाटिल

 की
 ओर

 से  रेलवे  दुर्घटना  1962  की  सिफारिशों  1  तथा  2)  की
 अनिर्णीत

 मदों

 पर  सरकार  की  टिप्पणियों  की अक  सभा  पटल  पर  रखता
 में  रखी

 गई  |  देखिये  संख्या  टी ०  5301/65  ।]

 भारतीय श्रम  सम्मेलन  आदि  के  23  वें  अधिवेदन  के  समय  निष्कर्षों  की  एक  प्रति

 श्रम  और  रोजगार  मंत्रो  |:  में  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक  एकਂ  प्रतिਂ  सभा

 पटल  पर  रखता हूं

 (1)  30
 और

 31  1965 को  नई  दिल्‍ली  में  हुए  भारतीय
 श्रम  के

 23  वें  अधिवेशन  के  मुख्य  निष्कर्ष  में  रखी गई  देखिये  संख्या

 एल०  टी०  5302/651]

 (2)  1965 में  जेनेवा  में  हुए  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम-सम्मेलन
 के

 49
 वें

 अधिवेदन

 भारत  सरकार  के  प्रतिनिधि  मण्डल  का  प्रतिवेदन  में  देखिये  ।  संख्या

 एल०  ato  5303/65 1]

 a

 वित्तीय  समितियां--एक  समीक्षा

 FINANCIALICOMMITTEES—A  REVIEW

 में  समितियां  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर

 रखता हूं

 a

 राज्य  सभा  स  सतीश

 ESSAGE,FROM  RAJYA  SABHA

 सचिव  मुझ  राज्य-सभा के  सचिव  से  निम्नलिखित  सन्देश  के  प्राप्त  होने  की  सुचना

 देनी है  :--

 शक  लोक-सभा  द्वारा  16  1965 को  पारित  किये  wa  कोयला  भविष्य

 निधि  तथा  अधिलाभांश  योजनायें  1965
 से  राज्य-सभा

 अपनी

 1  1965  की  बठक  में  बिना  किसी  संशोधन  के  सहमत  हो  गई  है  ।
 पडी

 —e
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 6  1965  उडीसा  सरकार  के  लेन-देन  पर  विशेष  लेखा-परीक्षा

 प्रतिवेदन  के  बारे  में  निदेदा  115  के  अंतगर्त  वक्तव्य

 उड़ीसा  सरकार  के  लेन-देन  पर  विशेष  लेखा-परीक्षा  प्रतिवेदन  के  बारे  में

 निदेश  115  के  अन्तरगत  वक्तव्य

 STATEMENT
 UN  DER  DIRECTION  115  RE:  SPeCIAL  AUDIT  REPORT  ON

 ORISSA  GOVERNMENT  TRANSACTION

 श्री  प्र ०  के०  देव  )  3  1965 के  एक  तारांकित  प्रदान  संख्या  2

 के  सम्बन्ध  में  श्री  रामचन्द्र  मलिक  द्वारा  एक  अनुपूरक  wet  के  उत्तर  में  कि  क्या  यह  सच

 हैकि  उड़ीसा  सरकार  के  सौदों  में  लेखा-परीक्षा  प्रतिवेदन  में  कोई  आरोप  सिद्ध  नहीं  हुआ

 है  और  इसलिये  उड़ीसा  लोक  लेखा  समिति के  श्री  आर ०  एन०  fag  देव  मामलेਂ

 को  स्थगित  रखना  चाहत ेहें  जबकि  उड़ीसा  के  मुख्य  मंत्री ने  उन से  इस  मामले  पर  लॉक

 लेखा  समितिਂ  में  यथासम्भव  शीघ्र  विचार  करने
 के

 लिये  कहा  गुह-काय  श्री  नन्दा
 ने

 कहा था  कि  यह  यथार्थता  सही है  ।

 लोक  लेखा  समिति के  श्री  आर ०  एन०  सिंह देव  के  4  1965  के  प्रेस

 वक्तव्य  से  यह  स्पष्ट  पता  चलता है  कि  उस  समय  तक  उन्हों  उड़ीसा  के  मुख्य  मंत्री  कोਂ

 इस  प्रार्थना के  बारे में  कुछ  पता  नहीं  था  कि  इस  मामले  को  शीघ्रता  से  निपटाया  जाय े।

 इस  के  विपरीत  लोक  लेखा  समिति  द्वारा  कई  बार  यह  कहने  पर  भी  लेखा-परीक्षा

 प्रतिवेदन  उपलब्ध  कराया  सरकारने  उस  प्रांत वेदन  सभा  में  प्रस्तुत  करने में  विलम्ब

 किया  हालांकि  उन्हों  वह  प्रतिवेदन  1965  में  प्राप्त  हुआ  लोक-लेखा  समिति  के

 सभापति  ने  आगे  यह  कहा  यह  आशा  करना  अनुचित  होगा  कि  समिति  को  जल्दबाजी

 में  किसी  कायंवाही  करने के  लिये  जाये  ।  में  यह  कहूंगा  कि  गृह-कार्य  मंत्री

 को  उड़ीसा  लोक  लेखा  समिति के  सभापति  पर  दोष  नहीं  लगाना  चाहिये  विशेषकर  जबकि

 राष्ट्रपति  को  प्रस्तुत  किये  गये  ज्ञापन  में  उड़ीसा  के  भूतपूर्व  मंत्रियों  के  विरुद्ध  लगाये  गये

 बहुत  गम्भीर  आरोपों  के  केवल  एक  भाग  के  आरे में  ही  छानबीन  की  गई

 गह-करायें  मंत्री  चूँकि  अनुपूरक  प्रश्न  aga
 लम्बा  था  इसलिये  मेरे  ध्यान

 मे ंउस  wet  का  केवल  पिछला  भाग  ही  जिस में  यह  उल्लेख  किया  गया  था  कि  प्रतिपक्षीਂ

 नेता  चाहते  है  कि  उस  विशेष  लेखा-परीक्षा  प्रतिवेदन  पर  अभी  विचार  स्थागित  किया  जबकि

 मुख्य  मंत्री  ने  उन्हें  इस पर  शीघ्र  विचार  करन ेके  लिये  कहा  जब  मेंने  यह  बताया  था  कि

 qe  यथार्थता  सही  है  ।

 इस  स्थिति  को  यथार्थता  सही  मानने  में  मं  मुख्य  मंत्री  द्वारा  उड़ीसा  लोक-लेखा  समिति

 के  सभापति  को  27  1965
 को

 लिखे  गये  पत्रपर  निरभर  कर  रहा  था  जिसमें
 उन्होंने

 यह  लिखा  थाकि  उस  समय  तो  आपने  बड़ी  चिंता  प्रकट  की  परन्तु  यह  एक  आइये  जनक
 बात है  कि  जबकि  प्रतिवेदन  विधान  सभा  में  एक  महीना  पहले  रख  दिया  गया  जबसे

 वह  लोक-लेखा  समिति  को  मिल  गई  अब  आप  इस  पर  विचार  महीने  तक  स्थगित

 करना  चाहते  आग  उन्होंने  यह  भी  सुझाव  दिया  था  कि  यदि  आप  समझते  हें  लोक

 लेखा  समिति  इस  थोड़ेसे  समय में  1965 के  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  पर  उचित  रूप से  विचार

 नहीं  कर  सकती  होते  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  1965  के  अध्याय  4  में  समाविष्ट  किये  गये

 विद्वेष  लेखा-परीक्षा  प्रतिवेदन  पर  लोक  लेखा  समिति  दो  अथवा  तीन  सप्ताहों  में  सुविधापूर्वक
 विचार  कर  यदि  एसा  किया  जाये  तो  आगामी  महीने  की  29  तारीख  को  आरम्भ

 होने  वाले  आगामी  सत्र
 में

 प्रतिवेदन  को  सभा
 में  प्रस्तुत  किया  जा  अन्तिम  इंडिका

 में  उन्होंने  यह  लिखा  था  कि  चूँकि  यह  प्रतिवेदन  आपके  कहने  पर  मांगा  गया  था  अतः  यहं  उचित

 होगा  fe  इस  प्रतिवेदन  पर  आपके  सभापतित्व  में  विंमान  समिति  द्वारा  हीਂ  विचार  किया
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 Displaced  Persons  (Compersation  and  December  6,  1965

 Rehabilitation)  Amendment  Bill

 [att  नन्दा

 जाये  और  इसे  आगामी  वर्ष में  मांच  तक  बनने  वाली  एंक नई  समिति के  fea  नहीं  छोड़ा जाये  ।

 मुझे  किरदार  हैकि  arr  अपने  निर्णय  पर  ga:  विचार  करेंगे  ।  अत्यधिक  देरी  करना

 fea  में  नहीं  यह  पत्र  श्रीਂ  आर
 ०  एन  ०

 सिंह  को  4  नवम्बर को  हुए  उनके  प्रेस  सम्मेलन

 के  पहचान  प्राप्त  हुआ  था  ।

 यह  एक॑  खेदजनक  बात है  किं  माननीय  सदस्य  ag  हें  कि  में  लॉक  लेखा  समिति

 कें
 सभापति  को

 दोषी  ठहराने का  wet  कर  रहां  लोक  लेखा
 समिति  के  सभापति  पर

 आक्षेप  लगाने  का  मेरा  कोई  इरादा  नहीं  है  ।

 ण

 ्  मंत्रणा  समिति

 BUSINESS  ADVISORY  COMMITTEE

 ब्पालिसवां  प्रतिवेदन

 श्री  wa
 )

 :  में  प्रस्ताव  करता हूं
 :

 यह  संभा  ad  मंत्रणा  समिति  के  प्रतिवेदन  से  जो  3  1965  को  सभा

 में  उपस्थापित  किया  गया  सहमत  है  6.0

 अध्यक्ष  महोदय
 :  प्रश्न  यह  है  :

 यह  सभा  मंत्रणा  समिति  के  42  वें  प्रतिवेदन  जो  3  1965 को
 सभा  में  उपस्थापित  किया  गया  सहमत  है  पै

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  1/Motion  was  adopted.

 ह

 विस्थापित  व्यक्ति  तथा  संशोधन  विधेयक

 DISPLACED  PERSONS  (COMPENSATION  AND  REHABILITATION)
 AMENDMENT  BILL

 पुनर्वास  मंत्री  में  प्रस्ताव  करता  हूं

 विस्थापित  व्यक्ति  तथा  अधिनियम  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति दी  जाये  ।”

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विस्थापित  व्यक्ति  तथा  अधिनियम में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले
 ”

 विधेयक at  पुर:स्थापित'  करने  की  अनुमतिਂ  दी  ora

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  1/  Motion  was  adopted

 श्री  त्यागी
 :  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित

 करता  हूं
 ।

 a  —
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 15.  1887  उत्तर  प्रदेश  के  राज्यपाल हारा  जारी

 किये  गय  अध्यादेश के  बार  में

 दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  विधेयक

 DELHI  HIGH  COURT  BILL

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा
 प्रतिरक्षा  मंत्रालय

 में
 प्रतिरक्षा  सम् भरण  मंत्री

 हाथी  )  :

 में  प्रस्तावਂ करता  हूं

 दिल्‍ली के  संघ  राज्यक्षेत्र  के  लिय  एक  उच्च  न्यायालय  का  गठन  उस  न्यायालय

 के  क्षेत्राधिकार  का  हिमाचल  प्रदेश के  संघ  राज्यक्षेत्र  तक  विस्तार  करने  तथा

 सम्बन्धी  मामलों  की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने कीं  अनुमति

 दी  जाय |

 अध्यक्ष  महोदय :  प्रस्ताव  यह  है
 :

 दिल्‍ली  के  संघ  राज्यक्षेत्र के  fag  एक  उच्च
 न्यायालय

 का
 गठन

 उस  न्यायालय के
 क्षेत्राधिकार  को  हिमाचलਂ  प्रदेश  के  संघ  राज्यक्षेत्र  तक  विस्तार  करने  तथा

 तत्सम्बन्धी  मामलों  की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक  कों  पर ह हूँ  पर:स्थापित  करने  की  अनुमति et

 दी  जाय  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |  Motion
 was  adopted

 श्री  में  विधायक  को  पुरःस्थापित  करता हूं
 ह

 उत्तर  प्रदेश  के  राज्यपाल  द्वारा  जारी  किये  गये  अध्यादेश  के  बारे  में

 RE  :  ORDINANCE  ISSUED  BY  GOVERNOR  OF  U.  P.

 att  हरि  face  कामत
 )  पहले कि  अगले  विषय  पर  विचार  किया

 में  आप  सेਂ  सविनय  निवेदन  करूंगा  कि  आप  इस  बात  पर  प्रकाद' डालें  कि  केवल  दो  अथवा  तीन

 व्यक्तियों  को  बचाने  के  लिप  उत्तर  प्रदेश के  राज्यपाल  द्वारा  अध्यादेश  जारी  करने  की  अपनी  शक्ति

 का  दुरुपयोग  किये  जाने  के  set  को  सभा  में  क्यों  नहीं  उठाया  जा  सका  है  ।  यह
 आपातकाल  है  «क  «*».  «+

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रकार  से  इसे  नहीं  जा  सकता  है  ।

 हरि  किण  कामत  आपातकाल  और  के  के  के  के

 अध्यक्ष  महोदय  यदि
 में  यहां  इस  का  उत्तर  नहीं  दूँगा  तो  श्री  कामत  मुझे  क्षमा

 रेग

 राज्यपालों  की  नियुक्ति  राष्ट्रपति  द्वारा  को  जाए श्री  हरि  विष्णु  कामत  ती  है  और  इस
 आपातकाल में  संघ  सरकार  राज्यपाल  को  मंत्रणा  दे  सकती

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 वह  मेरे  पास  अकर  इस  बारे  में  मेर ेसे  बातचीत  कर  सकते हूं  अथवा  वह

 qa  लिख  सकते

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  यह  मेरे  और  अप
 के

 बीच
 कोई  निजी

 मामला  नहीं  है

 यह  एक  राष्ट्रीय  मामला है  ।  में  आप  से  सविनय  निवेदन  करता  हूं  किआप  लोक  हित  में
 इस  मामले पर  प्रकाश  डाले ं।

 Shri  Kishan  Pattnayak  (Sambalpur) :  Mr.  Speaker,  it  has  been  reported
 in  the  Press  that  the  Prime  Minister  would  ce  a  statement  regarding  Shri
 T.  T.  Krishnamachari,  May  I  know  whether  that  statement  would  be  made ी

 by  the  coming  Friday?
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 Motions  Re  :  (1)  Food  Situation  (ii)  Situation  Agrahayana  15,  1887  (Saka)
 arising  out  of  Drought

 Conditions

 Mr.  Speaker  :  How  can  I  ask  about  it  now.  Such  statements  are  made  on

 Fridays  and  we  can  ask  about  it  only  at  that  time.

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  क्या  आपने  अन्तिम  रूपसे  यह  fata
 दे  दिया है  कि  यह  मामला  राष्ट्रीय

 महत्व
 का
 नहीं

 है  ।
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 शान्ति  ।  सभा

 अब
 अगले  विषय  पर  चर्चा  करेगी  ।

 श्री  ही०  ato  मुकर्जी  एक  विशेष
 समय  में

 अध्यादेश  जारी  करने की  शक्ति

 का  प्रयोग  किया  जाना
 विश्व  विद्यालयों

 की  स्वायत्तता  के  सिद्धान्त  का  हनन  करना  है  ।  क्या  आप  हमें
 इस  मामले को  इस  सभा  में  उठाने में  सहायता

 देंगे  कि  इसे
 यहां  कैसे  उठाया  जा  सकता है

 अध्यक्ष  महोदय  :
 में  इस  मामले को  केवल  इस  प्रकार  से  यहां  उठाय  जाने  के  बारे  में

 आपत्ति  की  यदि  में  अब  इस  मामले  उठाने  की  अनुमति  दे
 देता  हूं  तो  में  अन्य

 मामलों  को  उठाय  जाने  से  कैसे  रोक  सकता हुं  |  जिम्मेदार  दलों के  नेताओं  को  मेरी  इस

 नाई  को  महसूस  करना  चाहिये  ।  इस  मामले  को  इस  प्रकार  से  नहीं  उठाया
 जाना

 चाहिये  ।
 ि

 जजा

 (1)  खाद्य  स्थिति  तथा  (2)  अनावृष्टि  के  परिणामस्वरूप  उत्पन्न  स्थिति  के

 बारे  में

 MOTIONS  RE  ;  (i)  FOOD  SITUATION  AND  (ii)  SITUATION  ARISING  OUT  OF
 DROUGHT

 अध्यक्ष  महोदय  सभा  aa  खाद्य  स्थिति  तथा  अनावृष्टिसे  उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में  प्रस्ताव

 पर  अग्रेतर  चर्चा  करेगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 [  Mr.  Deputy  SPEAKER  in  the  Chair

 श्री  Fo  ल०  मोरे  इस  संकट  की  घड़ी  जब  हमें  अकालਂ

 और  खाद्यान्न  सम्बन्धी  चुनौती  का  सामना  करना  पड़  रहा  एसी  स्थिति  में  मुझे  पूर्ण  आशा

 कि
 जिस  प्रकार  हमारे  जवानों ने  युद्ध  क्षेत्र  में  दीनू के  दांत  खट्टे  किये  उसी  प्रकार  हमारे

 देशभक्त  कसित  भी  अपने  देश  को  इस  संकट  की  घड़ी  में  बचान ेके  faq  इस  समय  की

 चुनौती  का  सामना  करेंगे  और  अपनों  परीक्षा में  पूरा  उतरेंगे  और  अपने  देशवासियों  तथा  अन्य

 जीवों  के  जीवन  को  सुरक्षित  रखने में  सफलਂ  रहेंगे  ।

 खाद्य  मंत्री f  जिस  ढंग  से  खान  स्थिति  की  वास्तविकता  पर  प्रकाश  डालते  हुए  इस  संकट

 से  बचने के  लिय  जो  उपाय  सुझाये  हं  उससे  हमें  काफी  उत्साह  तरीला है  ।  फिर  भी  में  यह  बताना

 चाहुंगा  कि  किसी  कारगर  समाहार  प्रणाली  के  बिना  खाद्यान्नों  के  नृत्यों  अथवा  वितरण  पर  किसी

 प्रकार  का  नियंत्रण  सम्भव  नहीं  समूचे  देश  में  समाहार  की  एक  समान  नीति  को  अपनाने से

 ही  सरकार  को  खाद्यान्न का  अधिक  स्टाक  मिल  सकेगा  ।  राज्य  खण्डों को  बताये  रखने  तथा

 अनाजਂ  इकट्ठा  करने के  कोई  भी  ढंग  अपनाने  की  स्वतंत्रता  राष्ट्रीय  हित  के  लिये

 कारक  होंगी  ।  देश  के  हित  तथा  बलिदान  की  समानता  के  सिद्धान्त  को  ध्यान में  रखते  हुए  यदि

 अधिक  अनाज  पैदा  करने  वाले  राज्य  तथा  वाले  राज्य  आपस  में  सहयोग  करेंगे तो
 खाद्यान्न  की  कमी  सेਂ  उत्पन्न  हुई  कठिनाईयों  का  बहुत  हद  तक  निवारण  हो  जायेगा  ।  परन्तु  राष्ट्रीय

 हित  में  अनुच्छेद  249  के  अंतगर्त  संसद  को  सम्बन्धी  राज्य  विषयों  पर  विधान  बनाने
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 6  दिसम्बर  1965  (1)  खाद्य  स्थिति  तथा  (2)  अनावृष्टि  के

 परिणामस्वरूप  उत्पन्न  स्थिति  के  बार  म  प्रस्ताव

 की  afer  का  प्रयोग  करना  और  भी  अधिक  वांछनीय  होगा  समस्या  का  स्थायी  हलਂ

 यह  है  कि  खाद्य व्यापार  का  समूचे  रूप से  राष्ट्रीयकरण  किया  जाये  ।  इससे  खाद्यान्नों  के  dl thy FETT
 तथा  इसके  मूल्यों  पर  पूरी  से

 नियंत्रण  रखा  जा  सकेगा

 जहां  तक  बाहर  से  खाद्यान्न  मंगाने  का  सम्बन्ध  ada  स्थिति  में  अपनी  आवश्यकताओं

 की
 पूति

 के  लिये  सरकार  को  बाहर से
 अनाज  मंगाना  चाहिए  और  हमें पी  ०  एल  ०

 480
 के

 अंतगर्त  खाद्यान्नों  के आयात  का  स्वागत  करना  चाहिए  क्योंकि  इस  समय  इस  के  अति  रिक्त

 और  कोई  उपाय  नही  है  |

 केवल  बडे  नगरो  में  राशन-व्यवस्था  लाग  करने  की  बजाय  सारे  देश  में  इसे  लाग  किया

 जाना  चाहिए  क्योंकि  केवल  नगरों  में  ही  राशन की  व्यवस्था  करने  से  कई  कठिनाईयां  उत्पन्न

 जायेंगी  ।

 जहां तक
 उत्पादन

 का  सम्बन्ध  हमने  समस्या को  हल  करने के  लिये
 कोई

 भरसक  प्रयत्न  नहीं  किये हूं  ।  हमें  अपनी  योजना  में  कृषि  को  अत्यधिक  महत्व  देना  चाहिये  ।

 इस  सम्बन्ध  में  उच्चतम  प्राथमिकता  सिचाई  को  दी  जानी  चाहिय े।  हाल  ही में

 सुन  के  असफल  रहने  से  हमें  शिक्षा  लेनी  चाहिये  कि  केवलਂ  सिंचाई  परियोजनाओं  ही  हमें  एसी
 स्थिति  से  बचा  सकती  है  ।

 महाराष्ट्र  में  सिचाई  सम्बन्धी  बहुत  कम  सुविधायें  उपलब्ध  Fi  कृष्य  भूमि  का  केवल  6.  5

 प्रतिशत  में
 सिचाई  होती  में  माननीय  मंत्री  से  अपील  करूंगा  वहां  पर  सिंचाई

 नायें  आरम्भ  की  जानी  चाहिए  ।

 महाराष्ट्र में  खाद्यान्न  की  कमी  22  लाख  टन  से  बढ़कर  60  लाख टन  हो  गई  है  |  सरकार

 को  महाराष्ट्र  सरकार  की  सहायता  करनी  चाहिए  तथा  इसे  अधिक  अनाज  दिया  जाना

 किसानों  को  हर  प्रकार  की  arias  सहायता  दी  जानी  ढोरों  के  चारे  के  भण्डार

 होने  चाहिए  और  अकालग्रस्त  क्षेत्रों  में  नियोजन  तथा  खाद्य  की  प्राप्ति  के  सम्बन्ध में  संरक्षण

 जाना  चाहिए  |

 शनी  बालकृष्णन  उपाध्यक्ष  ः बष  1965 में  हमें  दो  wast
 का  सामना  करना  पड़  रहा  एक  पाकिस्तान  का  तथा  दूसरा  अनावृष्टि  हमें  पाकिस्तान

 का
 इतना

 भय  नहीं
 दम रन् तु  अनावृष्टि  से  उत्पन्न

 हुई  स्थिति
 की  हमें  अत्यधिक

 चिंता
 में  प्रार्थना °  रता  हूँ

 र
 कि  आगामी  aq  हमारे  देश  के  लिये  aa  तथा  समृद्धिशाली  सिद्ध

 होगा  ।

 मानसून
 के  असफल  रहने से  हमारे  गांव

 में
 18.  तालाबों में  से  एक  तालाब  में

 भी  पानी

 नहीं  यहीं  नहीं  कुओं  मे ंभी  पानी  उपलब्ध  नहीं  है  लोगों  को  पानी  ढूंढ़ने  के  fag  इधर

 उधर  जाना  पड़ता  फलें  भी  नष्ट  हो  गई हें  |

 पहले  कि  हम  किसी  दीघंकालीन  नीति  के  बारे  में  सोच  विचार  हमें  अकाल
 ग्रस्त

 क्षेत्रों  के
 लोगों  की

 सहायता
 के  लिय  आपातकालीन  कदम

 उठाने
 किसान  बेकार  हो

 गय  ह  अतः  हमें  उन्हें  कुओं  के  उन्हें  गहरा  नये  तालाबों  का  निर्माण  करने

 तथा  छोटे  नालों  को  खोदने  का
 कायें  दिया  जाना  यदि  आवश्यक  हो  तो  लोगों  के  लिये

 मुफ्तਂ  भोजन  का  भी  प्रबन्ध  किया  जाना  चाहिये

 खेद  हैकि  गांवों
 में

 उचित  मूल्य  की  दुकाने  खोलने के
 बारे  में

 कोई
 प्रयत्न  नहीं  किये

 गये  ह्  |
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 Motions  (i)  Food’  Situation  and  (ii)  Situation  December  6,  1905.

 arising  out.of  Drought:  Conditions

 छोटी  तथा  मध्यम  पैमाने की  योजनाओं को  आरम्भ  कर  दिया  जाना

 खुधिरायर  तथां  sear  नदी  योजनाओं  को  शीघ्रता  से  क्रियान्वित  किया

 जाना  चाहिए  क्योंकि  एसी  मध्यम  पैमाने
 की  योजनाओं  पर  बहुत  कम  लागत  आने  का

 मान  |

 wet  तक  दीर्घकालीन नीति  का  सम्बन्ध  हम  सदा  आयातों पर  निर्भर  नहीं  रह  सकतें

 ह  अतः  हमें  अपने  देश को  आत्म-निभा  बनाना  ऐसा  केवल  घनी  खेती  द्वारा  ही
 किया  जा

 सकता  हमें  अनुसन्धान  की  ओर  भी  ध्यान  देना  चाहिए  क्योंकि  अनुसन्धान
 तथा

 विज्ञान  द्वारा  हीन  केवल  अमरीका  परन्तु  कई  एशियाई  देश भी  अनाज  का  अधिकाधिक  उत्पादन

 करने  में  सफल  रहे  हैं  ।

 सधन  खेती  द्वारा  हम  आत्म  निसार  नहीं  बन  सकते  ।  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  हमारे  खाद्य

 मंत्री  इस  बात  को  जानत ेहैं  और  उन्होंने  अनुसंधान  के  महत्व  को  समझ  लिया  हमें
 अपनें  किसानों  के  रवैया  में  तबदीली  लानी  जब  तक  वे  लोग  यह  महसुस  नहीं
 कि  उत्पादन  उनका  बढ़ाना  ही  कते व्य है  तब

 तक  यह  काम
 पूरा  नहीं हो  सकता

 |  हमें  एसी
 व्यवस्था  करनी  चाहिए  कि  किसानों  में  एक  प्रकार  की  जाती  आजाये  ।  उन्हें
 के  प्रति  जागरूक  करना  होगा  |

 कृषि  विभाग  में  समन्वय  नही  इंस के  कारण  किसानों  को  बहुत  कठिनाई  होती है
 किसानों  उं रक  आदि  आवश्यकताओं  कीं  पूर्ति  के  लिये  कई  कार्यालयों  में  जाना

 पडता

 है  ।  सरकार  को  चाहिए  fe  किसानों  को  सभी  प्रकार  की  सुविधायें  एक  ही  स्थान पर
 उपलब्ध  भूमि  तों  की  ओर  भी  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।  थक बन्दी  से  उत्पादन में

 वृद्धि  हो  सकती  हमारे  देश  में  कई  धनी  लोग  जमीन  ले  लेते है  और  उसे  आगे  भाटक

 पर
 दे

 देते  हूं  इससे  उत्पादन में  वृद्धि  नही  हो  पाती  ।  सरकार  को  इस  ओर  ध्यान  देना

 डा०  लक्ष्मी मल्ल  सिंघवी  इस  विषय  पर  प्रत्येक  ay  और  प्रत्येक  सत्र
 में

 यहां  पर
 चर्चा  होती  सरकार  की  हर  बार  यहां  पर  निन्दा  होती  माननीय  मंत्री

 को
 कहना  चाहता  हूं  कि  उन्हों  देवा  को  अच्छा  अनाज  उपलब्ध  कराने के  लिये  प्रयत्न  करने  चाहिए  |

 इस  बारे
 में  हमें  अपने  सोचने  के  ढंग  में  आमूल  परिवर्तन  करना  होगा  और  अपनी  का यं प्रणाली  में

 भी  परिवहन  करना  होगा  ।  एसा  करने  से  हम  अपने  लक्ष्यों  को  प्राप्त  कर  सकते  यदि  हम
 अपने  प्रयत्नों  के  बावजूद  भी  सफल  नहीं  होते  तो  जिम्मेदारी  हमारी  ही  होंगी  ।  मेरा  माननीय

 मंत्री  से  अनुरोध  है  कि  वह  यह  बताय कि  आत्म  निर्भरता  के  ster  को  प्राप्त  करने के  लिये

 उनकी  क्या  योजना  है  ।  वह  कृषि  में  किस  प्रकार  सुधार  करना  चाहते  उन्हें  यह  भी  बताना

 चाहिये  हाल  ही  में  रोम  में  उनकी  श्री  नरीमन  से  क्या  बातचीत  हुई  थी  ।

 पहले  त  भाषण  सुने  हुए  मेरा  खाद्य  मंत्री  से  अनुरोध  है  कि  व  वास्तविक

 स्थिति  को  समझे  और  ठीक  ठीक  स्थिति के  बारे में  बतायें  ।  अब  मे  माननीय  मंत्री  तथा  सभा के
 ध्यान

 में
 तीन  एसे  उदाहरण  लाता हूं  जहां  कि  खाद्यान्नों

 के  बार ेमें  बहुत  लापरवाही  की

 गई  3  सितम्बर  1965  के  हिंदुस्तान  टाइम्स  में  छपा
 है  कि  पंजाब में  15,000 टन

 चावल

 जो  84  लाख  रुपय  का है  खराब  हो  रहा है  और  उसे  पंजाब  सरकार  उठा  नही  रही है
 ।  कलकत्ता

 केਂ  हिन्दुस्तान  स्टेट  के  24  1965 के  अंक  में  छपा  हैकि  कलकत्ता  के
 पोर्ट  कमिशनर

 केਂ  दोनों में  लगभग  1,000 टन  गेहूं  खराब  हो  रहा है  और
 सरकार  उस  ओर  ध्यान  नहीं

 देरी  इस  प्रकार के  और  भी  कई  उदाहरण  इनसे  सरकार  की  लापरवाही  का  परिचय

 होता है  ।  मंत्री  महोदय  को  यह  भी  बताना  चाहिए  कि  खाद्यान्नों  का
 तथा

 कोटों  द्वारा
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 15  1887

 U
 1)  खाद्य  स्थिति

 तवी  (2)  wate  fie  के

 उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में  प्रस्ताव

 कितना
 नादा  हो  होता है

 और  इसको  बचाने
 के  लिय

 क्या  उपाय  किय
 जा  रहे  प्रशसनिक

 arent
 को  दूर  करने तथा

 विभिन्न  विभागों
 में

 समत्वय  लाने
 के

 लिये  माननीय
 मंत्री  क्या

 उठा  रहे  ह

 माननीय
 मंत्री

 ashe  उत्पादन
 ats  के  स्थापित  किये  जानेਂ  की  बात  कही  थी  यह  बोलें

 देश  में  क़षि  कार्य  के  लिय  कार्यक्रम  निर्धारित  करेगा  उनकी  कायन्वित्ति को  देखेगा ।

 मंत्री  महोदय  वित्त  वित्त मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  को  भी  इस  बोड़े  का  सदस्य  बनाना  चाहते

 el  में  जानना  चाहता हूं  कि  क्या  सरकार  कृषि  उत्पादन
 as

 का
 गठन  करना  चाहती है

 और  प्रधान
 मंत्री

 को  इसका  सभापति  बनाया
 जायेगा  इसी

 प्रकार  राज्यों  में  भी  कृषिਂ

 मंत्रालयों  का  कार्यभार  मुख्य  मंत्री  स्वयं  संभाल  में  यह  भी  जानना  चाहता हूं  कि  क्या

 राज्यों में  अनाज  की  और  उसके  वितरण  आदि  के  लिय  उचित  व्यवस्था  करदी  गई

 माननीय  मंत्री  को  राशन
 व्यवस्था

 के
 बारे  में  भी

 बताना  चाहिये  ।  इस  सम्बन्ध
 में  बहुत

 फहमी  फलीਂ  हुई  है  ।
 उन्हें

 ठीक  ठीक  स्थिति  बतानी  चाहिये  और  क्या  सभी  राज्य  सरकारें

 केन्द्रीय  सरकार  से  सहमत  हू  |

 यह  ठीक  है  कि  हमें  पी ०  एल ०  480 पर  निर्भर  नहीं  करना  चाहिये  परन्तु जब  तक  हम
 न स्वयं  आत्मनिर्भर  नहीं  हो  जाते  हमें  खाद्यान्नों  का  आयात  करना  ही  भुगतान

 कि  स्थिति  में  अमरीका  भी
 इतनी

 थी  स्थिति  में  नही  है  अतः  हमें  अपने  देश  में  हो  आत्मनिभेरता

 के  far  अधिक  प्रयत्न  करने  होंगे ।

 देश
 के  बहुत सें

 राज्यों  सुख  के  कारण
 अकाल  पड़ने  खतरा  बढ़  गया  है  ।  मेरे

 राज्य
 राजस्थान

 में  ही
 इस

 से  55
 लाख  व्यक्तियों  पर  प्रभांव  पड़ने  का  भय  यहं  राज्य  सरकार कें

 gat  से
 पता

 चला
 में  चाहता हूं  कि  माननीय  मंत्री  बताये  कि  वर्ष

 में  स्थिति का

 मुकाबला  करने के  लिये  उन्होंने  क्या  योजना  बनायी है  ।  आज  देश  को  एक  कठिन  स्थिति  का

 सामना  करना  पड़  रहा  है  |

 सरकार ने  रेगिस्तानी
 इलाके  के  खेती

 योग्य
 बनाने  के  एक  प्राधिकारी  की  स्थापना

 इस  को  लगभग  दो  ag  हो  मुझे  was  कि  इस  योजना  को  मेंने  ही  आरंभ
 कराया था  ।  इस  में  विलम्ब  हो  रहा  है  ।  यदि  इसे  ठीक  प्रकार  सेਂ  कार्यान्वित  किया  जाये  तो

 बहुत
 से  भूमि  कृषि  उत्पादन के  योग्य

 बनाई
 जा  सकती

 है  ।
 इससे  वहां के

 लोगों  की  आधिक

 स्थिति  ay
 सुधारी

 जा  सकती है
 ।  मुझे  सरकार

 के
 इस  संकेतਂ  पर  प्रसन्नता  हैकि  इस  बारे

 में  अगले  वर्ष  कार्य  शुरू  कर  दिया  इसके  लिये  निर्धारित  की  गई  धनराशि  में  कमी

 दी  गई  यह  ठीक  नहीं  है  ।

 रेगिस्तानी  क्षेत्र को  ठीक  करने  के  लिपे  विशेष  प्रयत्नों  की  आवश्यकता है  ।  प्रो  ०  मार्टिन

 जोन्स  ने  जो  आक्सफोर्ड के  प्रोफेसर  ह  सुझाव
 दिया  है  कि  हमें  रेगिस्तानी  क्षेत्रों  में  पानी  पहुंचाने

 के  लिय  पाइपों  का  प्रयोग  करना  चाहत  ।  कई  स्थानों  पर  फालतू  पानी  वहां  से  पानी  लाया

 जा  सकता  सरकार  को  इस  सुझाव  पर  ध्यान  करना  चाहिये  और  कोई
 योजना

 बनानी

 ।
 मेरा  माननीय  मंत्री  जो  से  अनुरोध  हैकि  इस  बारे में  हमें कुछ  बतायें  |

 सरकार को  अकाल-ग्रस्त  क्षेत्रों  में  पशुओं के  चारे  के  लिये  भी  व्यवस्था  करनी  चाहिय े।

 मेरे
 क्षेत्र  में  स्थिति  बहुत  खराब  रहती  इस  सम्बन्ध  में  मंत्री  महोदय  को  कोई  योजना

 तैयार  करनी  चाहिये  और  चारा  भण्डार  स्थापित  करने  इस  योजना  की  केन्द्र  सरकार

 को  उदारता  से  सहायता  करनी  चाहिय े|
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 Motions  re  :  (i)  Food  Situation  and  (ii)  Situation  Agrahayana  15,  1887  (Saka)
 arising  out  of  Drought  Conditions

 ————

 [eto  लक्ष्मी मल्ल

 हमारे  देश  के  समक्ष  बहुत  समस्याएं  gy  हमें  अपना  अत्याधिक  जनशक्ति  का पुरा
 पूरा  प्रयोग  करना  सरकार  को  अपनी  नीतियों  को  और  अधिक  प्रयत्नों  से  लागू  करना

 हिय  ।  हमें  अधिक  तत्परता  जसे काय  करना है  और  देना  को  प्रगति के  art  पर  अग्रसर  करना
 ।

 श्री  प्र०  के०  देव  पीठासीन  हुए
 Suri  K.  Deo  in  the  Chair

 सरकार
 a

 समस्याओं  का  अध्ययन  करके  प्राथमिकताएं  निर्धारित  करनी  चाहिये  ।  हमें

 निर्भरता  प्राप्त  करने
 के

 लिये  सभी  संसाधनों को  जुटाना  चाहिये  और  इस  समस्या  का  समाधान
 कर  लेता  चाहिए  |  हमारे  देश  की  जनसंख्या  का  एक  aga  बड़ा  भाग  कृषि  के  व्यवसाय में  लंगा  हुआ
 फिर भी  हम  इस  मामले में  आत्म  निर्भर  न  ही

 है
 ।  में  चाहता हूं  कि  माननीय  मंत्री  हमें  बतायें

 कि  उनकी  क्या  क्या  योजनायें

 श्रीमती  रेणुका  राय  :  माननीय  मंत्री  ने  हैकि  वह  इस  कठिन  स्थिति
 का  मुकाबला  करने के  लिय  क्या  क्या  कांयं वाही  कर  रहे  है  -।  में  जानना  चाहती हूं  कि  अब  तक

 का  भण्डार  क्यों  नहीं  बनाया जिस  के  बारे
 में  हम  बहुत  समय

 से  सुनते  चले  आ  रहे
 आज  इस  कठिन  स्थिति के  समय  उस  की  आवश्यकता  अनुभव  हो  रही है  ।

 पहले  भी  जब  इस  विषय  पर  चर्चा  हुई  थी  नये  कार्यक्रम  के  बारे में  कहा  गया  था  हमें

 बताया  गया  था  किं  इस  सम्बन्ध में  बहुत  हो  रही है  ।  अब  फिर  उसी  प्रकार  की  बातें  हो

 है  परन्तु  केवल  बातों  से  काम  नहीं  चल  सकता  ।  मे  माननीय  मंत्री  की  अलोचना  नहीं
 कर  रही  में  समझती  हूं  कि  उनकी  अपनी  भी  मुश्रिकों  ह्  सरकार  ने  भूमि  सुधारों के
 ar

 में  गौर  कार्यवाही  करनी  चाहिये  ।  भूमि  को  जोतने  वालों  को  उसका  स्वामित्व देने  पर
 कुछ  नहीं  किया  गया  है  ।  सरकार  को  इस  ओर  ध्यान  देना  चाहिये  ।  इस  बारे  दौड  फाउंडेशन

 के  एक  सदस्य  ने  एक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  उससे  लभ  उठाया  जाना  चाहिये  ।

 अब  सुनने में  आ  रहा  है  कि  बड़ी  बड़ी  कम्पनियां  कृषि  का  काय  करेंगी  ।  इससे  तो

 हमें  पुरानी  जमीन दारी  प्रथा  ही  फिर  से  आरम्भ  कर  देनी  उन  लोगों  भूमि  के

 बारे
 में  अधिक  जानकारी  में  कम्पनियों  द्वारा  कृषि  art  करने

 के  पक्ष में  नहीं  सरकार

 को  अपनी  प्रशासनिक  प्रणाली  में  भी  आवश्यक  परिवतिर्त  करने  चाहिये  ।  केवल  तभी  कुछ
 अच्छे  परिणामों  की  आशा  की  जा  सकती है  ।

 आत्मनिर्भरता  प्राप्त  करने  के  fad  हमें  पश्चिमी  राष्ट्रों  की  नकल  नहीं  करनी  चाहिये

 और  अपनी  स्थितियों  के  अनुसार  सोचकर  समस्याओं  का  समाधान  करना  चाहिये  ।  गांधीजी

 ने  हमे  यही  बात  सिखाई  थी  ।  जब  तक  हम  उस  मागं  पर  नहीं  चलते  हमारी  कोई  योजना

 सफल  नहीं  हो  सकती  ।

 सरकार ने  राज्य  सरकारों  को  कहा है  कि  कानूनी  राशन  व्यवस्था  लागू  की  जाये
 ।

 मे

 चाहती हूं
 कि  इस  सम्बन्ध  में  समूचे  देश  के  लिये  एकसमान  नीति  अपनायी  जाये  ।

 पश्चिमी  बंगाल  में  इस  वर्ष  चावल  उत्पादन  कम  हुआ  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस

 सम्बन्ध
 में  सहायता  देने  का  आश्वासन  परन्तु  यह  कब  पूरा  किया  जायेगा  हमे  मालूम

 नहीं  परिश्रमी  बंगालਂ  सरकार ने  अनाज  वसूली  एकाधिकार  ले  रखा है  |  यह  काय

 पुरे देश  में  होना  चाहिये  और  मंत्री  महोदय  को इस
 ओर  ध्यान  देता  चाहिये  1  दिल्‍ली  में
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 6  1965  (1)  खाद्य  स्थिति  तथा  (2)  अन
 वृष्टि

 के

 परिणामस्वरूप  उत्पन्न  स्थिति  के  बारें में  प्रस्ताव

 बहुत  देर  से  राशन  लागू  की  जा  रही  अन्य  राज्यों  वाले  दिल्ली  का  अनुसरण
 करते है  ।  यह  काय  शीघ्रता से  होना  चाहिये  था

 कई  राजनैतिक  दल  सरकार  की  नीतियों  से  अनचित  लाभ  उठाना  चाहते  सरकार

 लोगों  के  हित  को  सर्वोपरि  मान  कर  अपनी  नीतियां  निर्धारित  करती  है  ।

 श्री  प्०  चं०  बरुआ  :  भारत  एक  बड़ा  कृषि-प्रधान  देश  हमारी  जनसंख्या

 के  70  प्रतिशत  लोग  कृषि  पर  निसार  करते  इस  के  यह  हमारा  दुर्भाग्य  है  कि  हमें
 खाद्य  संकट  पर  वाद-विवाद  करना  पड़  रहा

 माननीय  मंत्री  ने  स्वयं  कहूं  है
 कि  स्थिति  बहुत  चिंताजनक  खाद्यान्न  की  कम  पर

 बलਂ  देकर  हमें  देश  में  आंतक  नहीं  फैलाना  चाहिए  ।  जितना
 अधिक  आंतक

 फैलेगा  उतना ही

 अधिक
 झुकाव  जमाखोरी

 ओर
 होगा

 और  जितना  भी  फालतू  बेचा  जाने  वाला

 उतना  ही  उसकी  वसूली  कठिन होਂ  जायेगी

 माननीय  मंत्री  ने  कहा  था  कि  पिछली  फसल  का  कुछ  अन्न  बचा  हुआ  होगा  इस  बचे

 हुये  अन्न  को  प्राप्त  करने
 के

 लिये  हमें  वसूली  सम्बन्धी  नीति  अपनानी  होगी  ।  ग्रामदान  और

 श्रमदान  की  भारती  एक  शल्य दान  आन्दोलन  चलाया  जाना  चाहिये  ।  इस  आदोलन से  कम  से

 कम  20  लाख  टन  खाद्यान्न  प्राप्त  किया  जा  सकता है  ।

 अतिथि  नियंत्रण  आदेश  दृढ़तापूर्वक  लागू  किया  जाना  नद चाह ये  ।  यह  अपील  की  जानी  चाहिये

 समारोहों  में  खाद्यान्नों  का  उपभोग
 कम  हो  ।  घरों  तथा  होटलों में  दस  लाख  टन  खाद्यान्न

 नष्ट  होता  यदि  हम  उचितਂ  पग  उठाये  तो  हम  यह  दस  लाख  बचा  सकते हे

 अल्प-कालिक  उपायों  के  रुप  में  सरकार ने  पहले  दोहरी  फसल  का  मामला  उठाया  है  ।

 दोहरी  फसल  के  लिय  नियमितਂ  रुप में  पानी  का  सम्भरण  किया  जाना  चाहिये  ।  नलकूपों  का

 प्रबन्ध  उदारता  से  किया  जाना  चाहिये  ।

 उर्वरकों  और  रासायनिक  खादों
 की  हमें  बहुत  कमी

 है
 ।  मुझे  खेद  है  कि  हम  गोबर के

 ईंधन के  रुप  में  प्रयोग  को  नहीं  रोक  सके  इस  का  प्रयोग  खाद के  रुप  में  किया  जाना  चाहिये  ।

 केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  प्राधिकारियों  द्वारा  चाय
 का  चूरा  जलाया  जाता  उसका

 a खाद  के  रुप  में  किया  जाना  चाहिये  ।  यह  बहुत  अच्छा  उवंरक  है  ।  संयुक्त  स्कन्ध  सेवायों को

 कृषि-किये  में  भाग  लेने  का  प्रोत्साहन  दिया
 जाना  चाहिये

 ।  यह  प्रसन्नता  की  बात है  कि
 afes  सीमेंट  कार्पोरेशन  पंजाब  में  कृषि  ad  आरम्भ  कर  रहा  यह  बहुत  ही  अच्छी  बात

 है  ।

 खाद्यान्न  की  देशी  फसलਂ  और  व्यापारिक  फसलों  और  आयात  की
 गई  गेहू ंके

 मूल्यों  में

 समानता  शीघ्र  निर्धारित  की  जानी  चाहिये  |

 कृषकों  को  जाने  वाले  ऋण  का  सम्बन्ध  उत्पादिकता  से  जोडा  जाना  चाहिये  न

 fe
 उनकी  ऋण  लेने

 की  क्षमता  से
 ।  यह  ऋण

 समय
 पर

 मिलना  चाहिये  और  जहां  तक

 सम्भव  वस्तु के  रुप  में  दिया  जाना  किसी  वर्ष  को  आधार  मान  कर  वास्तविक

 किसानों  at  अतिरिक्तਂ  उत्पादन  के  लिए  ऋणों  पर  ब्याज  में  और  भू-राजस्व  में  छूट  दी  जानी

 चाहिये  ।

 कीटनाशक  औषधियों  का  प्रमाणीकरण  किया  जाना  कृषि  गवेषणा  की  ओर

 अधिक  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।  राज्यों  में  कृषि  विभाग  का  प्रभार  मुख्य  मंत्रीਂ
 अ और
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 Motions  re  :  (i)  Food  Situation  and  (ii)  Situation  December  6,  1965

 arising  out  of  Drought  Conditions  ्

 प्र०  चे

 तम  वरिष्ठ  मंत्री  द्वारा  सम्भाला
 जाना  चाहिये

 ।  कृषि  कार्यक्रमों
 के  ज़िला  के

 युक्त  को  उत्तरदायी  बनाया जाना  चाहिये

 कृषि के  विचार से  आसाम  समृद्ध  राज्य  हमारे  राज्य के  सामने
 स्थायी  समस्यायें

 ei  भूमि  का  कटाव  बाढ़  ।  यदि  उनको  सुलझा  दिया  जाये  तो  यह  राज्य  अनाज  की

 खान  बन  सकता  है  और  उससे  flo  एल०  480 की  कोई  आवश्यकता  नहीं  रहेगी

 शी
 मुत्तु  गोंडा  :  खाद्यान्न की

 कमी
 दो  करोड़ टन  की  हमें  खाद्य

 के

 मामले में  समस्या यों  को  सुलझाने में  यथार्थता  का  ढंग  अपनाना  नये  नारे  लगाने का  कोई

 लाभ  नहीं  एक  समय  भोजन  न  करने से  कोई  लाभ  नहीं  इस  समस्या  का  यह

 हल  नहीं  अब  भीਂ  लगभग  15  करोड  लोग  एक  समय  भोजन  नहीं  रह  यदि

 सरकार  यह  समझती  है  कि  रात्रि  कम  खाना  न  खाने से  यह  समस्या  हलਂ  हो  सकती  है  तो

 एसा  दो  बार
 करना  होगा  ।  इस  समय  इसके  अतिरिक्त  कोई  उपाय  नहीं  है  कि  खाद्यान्न  का

 आयात  किया  जीये  ।  हम  किसी  जादू  से  छः  मास  में  अथवा  एक  ava
 पर्याप्त

 मात्रा में

 उत्पादन  नहीं  कर  सकते हे  ।  हमें  कुछ  वर्षों के  लिए  पी०  एल०  80 के  अन्तर्गत  आयातित

 अनाज  पर  निरभर  करना  अधिक्तर  अन्न  उपजाओं  आंदोलन  आरम्भ  कर  के  ही

 हम  अपने  लक्ष्य तक  पहुंच

 जिस  प्रकार  हमारे  जवानों  को  आधुनिक  शस्त्र  नहीं  दे  पाई  उसी  प्रकार
 वह

 कृषकों  को
 आधुनिक

 सामान  नहीं  दे
 पाई  है  ।  हमें  सघन  खेती  करनी  चाहिये  ।  किसान

 ऐसा
 करने के  लिये  तयार  हूं  ।  परंतु  सरकार  उन्हें  आधुनिक  उपकरण  उपलब्ध  कराने  के  लिये  तैयार

 नहीं  सधन  कृषि  केवल  उन  क्षेत्रों में  की  सकती  है  जहां  पर  सिचाई  के  लिये  जल की

 निश्चित  व्यवस्था  हम  ऐसे  क्षेत्र  जहां  पर्याप्त  जल  उपलब्ध  श्रम  प्रधान  खेती  कर

 इन  17  अथवा सकते हें  ।  संकट  बीजों के  लिए  उर्वरकों  की  भारती
 मात्रा में  आवश्यकता  है

 ।

 18  वर्षों में  सरकार  नारों में  लगी  रही है  और  उसने  उर्वरक  प्राप्त
 करने

 की  भरसक  प्रयत्न

 नही  किया है
 ।  यदि  सरकार  के  भरसक  प्रयत्न  किया  होता  तो  उर्वरक  में  हम  अब

 तक

 निर्भर  परन्तु  सरकार  ने  उवंरक  उपलब्ध  कराने के  लिये  अपना  हक तें व्य  नहीं  किया

 सधन
 कृषि

 के  लिये  औजारों  की  आवश्यकता  है  ।
 ठटरी  चाहिये  |  सरकार  को  भारी

 संख्या में  सेक्टर  एक  साथ  प्राप्त
 करने  चाहिये  और

 उन्हें  भूमि  जोतने  वालों  को
 बिना

 उत्पादन

 शुल्क  के  बेचा  जाना  चाहिये  |  रुस  ट्रैक्टर  देने
 के

 लिये  तयार  यदि हम  यह  ट्रैक्टर  प्राप्त

 कर  के  कृषकों  को  दें  तो  कृषि  में  आ  जायेगी ।

 सरकार  चारे
 के

 भण्डारों  की  व्यवस्था  करने  का  प्रयत्न
 कर  रही  प्रश्न  यह  है

 कि  चारा

 प्राप्त  कहां  से  किया  जायेगा  |  हम  इस  समय  ९ ननि
 पटसन  आदि  जेसी  धन

 कमानेवाली
 फसलों की  कृषि कर  रहे  हैं  ।  चारा  मिलने  की  कोई  संभवना  नहीं  अपने

 खेतों  के  यंत्रीकरण
 से

 ही  हम  मूसा  प्राप्त
 कर

 सकतें  है  और
 अपन  पशुओं की  रक्षा  कर

 सकते  है

 और  दूध  कीं  समस्या को  कर  सकते हें

 सधन  कृषि  के  कार्यक्रम  के  लिए  कृषकों  को  प्रोत्साहन  दिया  जाना
 चाहते

 ।  आजकल  एक

 बुद्धिमान  कृषक  अन्न  की  फसलਂ  नहीं  उगाता  बल्कि  वह  व्यापारिक  फसलें  उगाता हैं
 क्योंकि

 उसमें  लाभ  अधिक  gate  इसलिये  यदि सरकार  वास्तव  में  ही  खाद्यान्न  का  उत्पादन  बढ़ाना

 चाहती है  तो  उसे  प्रोत्साहन  देना  चाहिये  और  लिए  केवल  मूल्य  स्तर  ही
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 15  1887  (1)  ara  स्थिति  तथा  (2)  अनावृष्टि
 के

 परिणामस्वरूप  उत्पन्न  स्थिति  के  बार  मं  प्रस्ताव

 एक  प्रोत्साहन  जब  तक  अन्न  और  व्यापारिक  फसलों  का  मूल्य  समान  नहीं  कोई  कृषक
 अनन  का  उत्पादन  नहीं  करेगा  ।  इसके  लिये  खण्ड  विकास  अधिकारियों  द्वारा  कृषकों को
 वाले  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 समूचे  भारत  में  मौ  अनिश्चित  इस  के  विरुद्ध  कोई  उपाय  करना  होगा  और  कुएं

 खुदाना
 एसा  एक  उपाय  सारे  देश

 में  भारी  संख्या में  कुएं  खुदवाने  का  कार्य  आरम्भ  frat

 जाय े।

 हमारे  राज्य  में  खाद्यान्न  के  मूल्य  बढ़  गय  हर  इसलिये  सरकार  को  मूल्य  में  सहायता
 देनी

 चाहिये
 ।  अब  हम  अमरीका

 और  दूसरे  देशों
 से  खाद्यान्न  खरीदने  के  लिये  हम  1,000

 करोडਂ
 रुपये

 व्यय  कर  यदि  इस  रादिमे से  कुछ  भाग  हम  किसानों  को  आर्थिकਂ  सहायता
 केरूप  में  दें  तो  इससे  हमारे  किसानों  को  उत्पादन  बढ़ाने में  निश्चय  ही  सहायता  प्राप्त  होगी ।

 हम  «40  करोड  रुपये  के  मूल्य  की  खली  का  निर्यात  कर  कम  से  कम

 aa

 समय
 के  लिये  हमें  खती  के  निर्यात को  रोक  देना  चाहिये  क्योंकि  यह  बहुत  अच्छी  खाद

 केरल  में  टेपिओका  बड़ी  मात्रा में  उगाया  जाता  इस  के  मद्रास  भेज  जाने  पर  पाबन्दी

 गाई  चाहिये  ।

 श्री  लिंग  रेड्डी  माननीय  खाद्य  मंत्री  ने  देश  की  खाद्य  समस्या  तथा  सुखा
 का  बहुत  विशलेषण  किया  है  |  राज्य  सरकारों  को  भी  अनन  की  अधिक  उपज  करने  में

 उतनी  ही  दिलचस्पी  लेनी  चाहिये  जितनी  कि  केन्द्रीय  सरकार  हाल  ही  में  विभिन्न  उपायों

 दिखाती
 रही  यह  आवश्यक  है  कि  राज्य  स्तर  पर  भी  एक  समन्वय  संगठन

 की  व्यवस्था  की  जाये  जेसा  कि  केन्द्र  में  खाद्य  उत्पादन  बोझ  द्वारा  समन्वय  किया  जाता  राज्य

 स्तर  पर  पंचायत  सामुदायिक  सिंचाई  और  कृषि  मंत्रालयों  की  गतिविधियों  में  समन्वय

 करना  चाहिये  ।

 यदि  हमें  पर्याप्त  खाद्य  का  उत्पादन  करना  है  तो  ae  आवश्यक  है  कि  मुख्य  सिचाई

 परियोजनाओं  के  साथ  छोटी  और  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाओं  पर  भी  ध्यान  दिया  जाये  ।  यदि

 एसा  पहले  कर  दिया  जाता तो  खाद्य में  कमी  नहीं  होती  ।  यह  आवश्यक है  कि  जिस  प्रकार

 मरुस्थल  को  कृषि-योग्य  बनाने  के  लिये  मरुस्थल  विकास  ats  स्थापित  किया  जा  रहा  उसी

 प्रकार  केन्द्र  और  राज्य  क्षेत्रों  स्तरों  पर  एक  सुभिक्ष  सहायता  ats  स्थापित  किया  जाना  चाहिए

 अनावृष्टि और  बढ़के  समय  पर  किसानों  की  सहायता  करने के  लिये  एक  अकालਂ  सहायता

 fafa  खोली  जानी  एक  अकाल  बीमा  योजना  भी  बनाई  जानी  चाहिय े।

 मुझे  प्रसन्नता  हैकि  खाद्य  मंत्री  ने  आदान  विकास  बेक  को  संगठित  करने
 के

 सम्बन्ध

 खाद्य  तथा  कृषि  संघ  को  यह  आवश्यक
 है  क्रि

 यदि
 सरकार

 खाद्य
 को

 उपज  में  वृद्धि

 चाहती  है  हमारे  रातों  को  सस्ते  दर  पर  अच्छे  कृषि  उपकरण  और  दूसरी
 अभी  उनकों  विभिन्न  कठिन  इयों  का

 सामना
 करना वस्तुएं  उपलब्ध

 कराई
 जानी  चाहिये  ।

 जब  तक वे  पहले  लिया  gat  उधार  वापिस  नहींਂ  करेंगे  तब  तक  उन्हें  कृषि  सम्बन्धी

 ऋण  नहीं  मिलेगा  ।  wa  चिरकालीन  अकाल  पीड़ित  क्षेत्रों  में  फसल  नहीं  होतीं  तो  हम  उन

 से  यह  आदा  Ha कर  सकते हे  कि  वे  उधार  अकाल  पीड़ित  क्षेत्रो ंमें  लोगों  और

 पशुओं  को  बचाने  लिए  तुरन्त  सहायता  दी  जानी  चाहिये  ।  हमें  प्रत्येक  राज्य  में  यथासम्भव

 अधिक  चारा  भण्डार  बनाने  चाहिये  ।
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 Motions  Re  :  (i)  Food  Situation  and  (ii)  Situa-  Agrahayana  15,  1887  (Saka)
 tion  arising  out  of  Drought  Conditions

 Shrimati  Jamunadevi  (Jhabua)  :  The  motion  of  the  Minister  of  Food
 and  Agriculture  to  discuss  the.  food  situation  is  welcome.  Onthe  one  hand  we
 are  facing  food  crisis  and  on  the  other  hand  we  are  facing  Chinese  and  Pakistani

 aggressions.  The  food  crisis  will  have  to  be  solved  in  the  same  way  as  our  troops
 solve  the  problem  facing  the  frontier.  The  Ministry  of  Food  and  Agriculture  has

 only  been  doing  paper  work  all  those  years.  The  officers  and  employees  of  the

 Ministry  should  take  a  pledge  to  overcome  this  situation.

 The  departments  of  Agriculture,  Power  and  Irrigation  should  be  under  one

 Ministry  and  even  if  there  are  separate  ministries,  it  is  the  responsibility  of  those
 ministers  to

 cooperate
 with  each  other  and  expedite  the  plans.

 The  Departments  of  Irrigation,  Power,  Food  and  Agriculture  should  be

 brought  under  the  charge  of  one  Minister  so  that  the  delay  in  the  movement  of

 papers  can  be  avoided,  and  the  cultivators  benefited  in  raising  the  agricultural

 production.

 Our  dependence  on  P.  L.  480  for  our  food  requirements  during  the  last  eight-
 teen  yearshas  crippled  our  agricultural  economy.  This  tendency  should  be  dis-

 couraged.  We  are  spending  heavily  on  the  P.  L.  480  imports  and  not  paying
 attention  towards  providing  more  facilities  to  the  cultivators  in  the  matter  of

 irrigation,  fertiliser,  improved  seeds  and  modern  implements.  This  imported
 wheat  which  is  deficient  in  nutritive  value  goes  to  the  share  of  the  of  poor
 man.  want  toknow  fromthe  Hon.  Food  Minister  as  tohow  many  Members  of
 Parliament  are  consuming  imported  wheat.

 At  atime  when  the  food  situation  ts  so  critical  the  Hon.  Food  Minister  should
 not  portray  horrible  picture  of  it,andthus  spread  a  wave  ofterror  among  the

 farmers.  On  the  other  hand  efforts  should  be  made  tostrengthen  the  food  situa-
 tion.  Madhya  Pradesh  is  a  surplus  state  in  the  matter  of  food.  There  was  a  pro-

 posal  tosetupa  fertiliser  factory  at  Korba  in  Madhya  Pradesh.  This  project  has
 been  postponed  despite  the  fact  that  about  1°5  lakh  Rupees  have  been  spent  on
 it.  Similarly  the  Tawa  Irrigation  project  is  lying  incomplete.  Developmental
 work  should  not  be  stopped  in  the  middle  in  this  way.  Necessary  funds  should  be

 sanctioned  for  their  completion.

 The  distribution  system  is  very  defective.  The  powers  relating  to  distribution

 have  been  given  to  the  collectors.  They  discriminate  in  the  matier  of  distribution
 and  the  poor  people  are  getting  only  very  small  quantities  of  foodgrains.  The
 land  revenue  should  be  recovered  in  the  form  of  food  grains  and  not  in  cash.  This

 will  facilitate  the  collection  of  food  grains  by  the  administration.  The  Govern-

 ment  should  give  special  attention  to  the  plans  relating  to  irrigation,  fertiliser

 and  seeds.

 श्री  जी०
 भ०  कृपलानी  उपाध्यक्ष

 खाद्य  समस्या से  हमारा  संबंध

 ता  प्राप्ति  के  समय  से  ही  fi  अब  तक  हम  तीन  पंचवर्षीय  योजनाओं  मे ंसे  गुजर  चुके  हू  और

 प्रत्येक  योजना  के  आरम्भ  में  यह  आश्वासन  दिया  गया  था  कि  हम  समाप्ति  पर

 खाद्य  के  मामले  में  आत्मनिर्भर  हो  परन्तु  आज  हम  देखते  हे  कि  पिछले  अठारह  वर्षों

 में  हमारी  खाद्य  की  स्थिति  और  भी  खराब  हो  गई  है  ।

 गत  वर्ष  फसल  बहुत  अच्छी  हुई  थी  और  फिर  भी  हमें  60  लाख टन  अनाज  आयात  करना
 पड़ा  सरकार  अब  खाद्य  समस्या को  महसुस  करने लगी  है  क्योंकि  अब  अमरीका से  अनाज  के
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 6  1965  (1)  खाद्य  स्थिति  (2)  अनावृष्टि  के

 रामस्वरूप  उत्पन्न  स्थिति  के  बार  में  प्रस्ताव

 प्राप्त  करने  में  कठिनाई  सरकार
 यह  महसूस

 करने  लगी है  कि
 जवान  के  सहारे

 नहीं  चलते  अपितु  अपने  पेट  के  सहारे  चलते  नज

 सरकार
 कहती  है।क  1950-51

 में  हमारा  खाद्य  उत्पादन  550  लाख  टन  था  और  अब

 यह  880  लाख  टन  इसका  अथ  हुआ कि  खाद्य  उत्पादन  में  55.0  प्रतिशत  वृद्धि  हुई

 इस  बीच  हमारी जन  संख्या  में  केवल  30  प्रतिशत  वृद्धि हुई  ।  फिर  यह  खाद्य की  कमी  क्यों है  ?

 अब  में  इसको  दुसरे  पहलू  से  लेता  हम  मान  लेते  ह  कि  हमने  880
 लाख  टन

 अनाज

 पैदा  किया  ।  इस  मे ंसे  यदि हम  130  लाख  टन  अनाज  बीज  तथा  विभिन्न  कारणों  द्वारा  क्षति

 कें  लिये  निकाल  दें  तब  भी  हमारे  पासਂ  750  लाख  टन  अनाज  बच  इसको  यदि  हम
 भारत की  जन  संख्या  से  भाग  दें  तो  प्रति  व्यक्ति  15  औंस  आता  है  इससे  प्रतीत  होता  है  कि

 हमें  बाहर  से  कुछ  मंगाने की  आवश्यकता नहीं  है

 में  कुछ  सुझाव  देना  चाहता  ७  सरकार  को  बड़ी  योजना  पर  अधिक  बलਂ  न  देकर  छोटी

 सिंचाई  तालाबों  और  कुओं  पर  अधिक  ध्यान  देना  चाहिये  ।  इन  से  उत्पादन में  शी  घ्
 लाभ  हो  सकता है  ।  बड़ी  बड़ी  घाटी  योजनाएं  अच्छी  परन्तु  उनकी  क्रियान्विति  में  बहुत

 अधिक समय  लगता  है  ।

 दूसरा  सुझाव  यह  हैकि  किसानों
 को

 बीज  और  उवंरक  समय  पर  मिलने  चाहिये
 ।

 प्रत्येक  राज्य
 मे ंदो  या  तीन  vars  कारखाने  होने  कम से  कम  एक  तो  होना  ही  किसान  को

 कुछ  ऋण  भी  मिलना  चाहिये  ।  आज  भी  किसान  at  80 प्रतिशतਂ  ऋण  महाजन  द्वारा  fear

 जाता  है  जो  कि  बहुत  अधिक  ब्याज  लेता  महाजन  किसानों  से  लगभग  25  प्रतिशत  ब्याज

 लेते  हें  ।  इतने  अधिक  ब्याज  पर  तो  एक  उद्योगपति  भी  लाभ  अर्जित  नहीं  कर  फिर

 किसान  के  लिये  यह  कसे  संभव  हो  सकता  है  |

 हमारे देश  में  2  करोड़  जोतें  इन  में  से  50  प्रतिशत  बहुत  ही  छोटी  ह  और  उनमें
 प्रति  एकड़  उत्पादन  बहुत  कम  सहकारी  खेती से  हम  उत्पादन  में  वृद्धि  नहीं कर  सकतें  |

 हमें  इजराइल  की  तरह  कुछ  गांवों  को  मिला  कर  एक  सहकारी  दुकान  खोलनी  चाहिये  जहां  से  कि

 किसानों  को  थोड़े  किराय पर  समय  समय  पर  कृषि  उपकरण  तथा  बीज  प्राप्त  हो  ये  समितियाँ

 ऋण  भी  सकती  ह  और  किसानों  से  उनको  आवश्यकता  से  अधिक  अनाज  लेकर  उसे
 बाजार  में  बेच  सकती  हें  या  उसे  उनके  लिये  अपने  पास  जमा  रख  सकती  zs

 पिछले  साल  बहुत  अच्छी  फसलਂ  हुई
 थी

 और  फिर  भी  बाहर  से  अनाज  मंगाया
 गया

 था
 ताकि  रक्षित  भंडार  बनाये  जा  सक  ।  में  जानना  चाहता  हू ंकि  अब  वह  अनाज  कहां  चला  गया

 ।

 राशन  तभी  चालू  किया  जा  सकता  है  जब  हमारे पास  अच्छा !  भंडार  हो  और  ऐसा न  होने से  स्थिति

 बहुत  गम्भीर  हो  गई

 प्रत्येक  व्यक्ति
 को  बराबर  राशन  नहीं  दिया  जाना  चाहिये  ।  धनी  लोगों  जो  अन्य  चीजों

 कोटा  कर  रह  सकते  हे  कम  मात्रा में  राशन  दिया  जाना  चाहिये  और  मज़दूरों  को  अधिक

 मात्रा  में  हि  दियां जा  ना  चाहिये
 ।  देश  में  भुखमरी हें

 और  सरकार
 को  इस  गम्भीर  स्थिति

 की  ओर  ध्यान  देना  प्र

 Shri  D.  S.  Chaudhuri  (Mathura)  :  Mr.  Deputy  Speaker,  Sir,  first  of  all  we
 must  know  the  reasons  that  count  for  our  low  agricultural  production.  Foremost

 thing  is  that  we  should  ensure  a  fair  price  to  the  cultivator  for  their  produce.  Some

 steps  have  of  course  been  taken  in  that  direction  but  want  to  solvethe  food  pro-
 blem  we  must  pay  attention  to  the  difficulties  faced  by  the  farmérs’  Otherwisé
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 Motions  re  :  (i)  Food  Situation  and  (ii)  Situation  December  6,  1965

 arising  out  of
 ‘Drought

 Conditions

 [Shri  D.  5.  Chaudhuri]

 production  cannot  be  increased.  An  exhibition  on  poultry  and  kitchén  gardens
 here  in  Parliament  House  cannot  solve  the  problem.  If  this  money  is  given  to  the

 agriculturists,  they  can  put  it  toa  better  use  and  increase  the  production.

 As  far  as  question  of  food  imports  are  concerried,  itis  regrettable and  un-

 fortunate  that  much  emphasis  is  being  laid  on  it.  These  imports  should  be  stopped
 and  all  possible  aid,  assistance,  irrigation  and  other  facilities  should  be  made

 available  to  the  agriculturists.  There  is  no  doubt  that  they  will  definitely  increase

 the  production.  A  slogan  has  been  raised  that  we  should  miss  a  meal  every  week.

 Somie  people  substitute  this  meal  with  fruits.  But  one  meal  a  day  is  a  normal

 affair  for  the  common  man  during  winter  when  there  is  a  scarcity  of
 food  grains.

 While  formulating  schemes  Government  do  not  take  into-account  the  prac-
 tical  difficulties  in  their  implementation.  Government  say  that  .cowdung  should

 be  used  for  preparing  compost  but  they  do  not  realise  that  there  is  no

 other  proper  substitute  for  cowdung  asa  fuel.  Then,  Reserve  Bank  has  advanced

 three  hundred  crores  of  rupees  to  the  Cooperative  Societies,  for  meeting  the

 requirements  of  agriculturists  and  charges  24  crores  of  rupees  as  interest.  The

 farmers  have  to  borrow  12  croresofrupees  from  money  lenders  (Bohras)  to  pay
 back  thismo.ey  to  the  cooperative  societies  and  returns  to  the  money  lenders
 after  again  takinga  loan  from  the  society.  The  wrong  policy  of  Reserve  Bank
 of  India  is  responsible  for  it.  A  deputation  of  Managing  Directors’  Union  had  met
 the  Chief  Minister  who  showed  helplessness  in  the  matter  and  advised  to

 approach  the  Centra]  Government.  On  being  approached  the  Centre  advised  to

 approach  the  Planning,  who  in  turn  directed  us  to  go  to  Reserve  Bank  authorities.
 We  even  approached  the  Prime  Minister  but  it  has  yielded  no  results  so  far.

 I  find  that  in  my  constituency  of  Mathura  20  lakh  persons  have  borrowed

 money  from  land  mortgage  bank  for  sinking  tube  wells  but  the  workis  held  up
 for  want  of  cement.  If  irrigation  facilities  are  not  provided  within  a  fortnight,  the
 entire  crop  would  be  ruined.  Immediate  steps  shoud  be  taken  to  arrange  supply  of
 cement  to  them.  The  price  of  cement  has  been  increased  and  the  price  of  tractors
 has  also  been  increased.  How  can  it  help  in  increasing  production?  Your  actions
 should  not  be  influenced  by  the  pressure  of  capitalists  and  a  few  officers.  To-day
 the  power  lies  in  the  hands  of  the  voters  who  have  voted  you  in  power.  Most  of
 them  live  in  the  villages  who  feed  the  nation  and  whose  sons  defend  the  country.
 But  you  look  to  the  amenities  of  the  urban  folk  ignoring  the  farmers,  who  are  the
 backbone  of  the  country.  If  you  provide  adequate  resources  and  facilities  to  the

 latter,  they  will  produce  more  and  more  for  the  country.

 Land  revenue  and  taxes  on  farmers  are  being  increased.  They  have  no  other
 sources  of  income.  He  leadsa  very.  simple  life  and  is  not  in  a  position  even  to
 educate  his  children. The  taxes  reduce  his  capital  which  he  could  utilise  in  increas-

 ing  production.  If  adequate  facilities  are  provided  to  the  farmers  then  only  he
 can  increase  the  production.  Measures  should  be  taken  to  solve  the  problems  of
 farmers  by  ensuring  adequate  agricultural  credit  by  R.B.I.,  supply of  cement
 and  other  facilities.  The  imports  of  foodgrains  should  be  stopped  this  year  and
 the  money  spent  thereon  should be  made  available  to  the  farmers  and  you  will
 find  that  next  year  the  production  would  record  a  marked  increase.
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 15  1887  स्थिति  तथा  (2)  अनावृष्टि  '
 के

 (1)  are  उत्पन्न  स्थिति के  बार  में  प्रस्ताव

 श्री
 अ  ०  ना  ०

 विद्ञालंकार
 :

 पिछले  अनेक
 वर्षों से  हमें  खाद्य

 समस्या  का

 सामना  करना  पड़  रहा  एक  ओर  तो  हमार  प्रधान  मंत्री  अपने  प्रत्येक  भाषण में  आत्म  निर्भर

 होने  और  उसके  लिये  प्रयास  करने  की  बात  करते  ह  दूसरी  ओर  माननीय  खाद्य  मंत्री  ने  अपने

 भाषण  में  निराशा  व्यक्त  की  उन्होंने  कहा  हैं  किस् थिति  ऐसी हें  कि  आयात पर  निभा  रहना

 पड़ेगा  ।  इस  प्रकार  दो  तरह की  बातों  से  जनता  के  मस्तिष्क में  भ्रान्ति  उत्पन्न  होती  ह्  जनता

 के  दिल  में  यह  बात  घर  कर  गई  है  कि  हम  आत्म-निर्भर  नहीं हो  सकते  ,  पी  ०
 एलਂ

 ०  480  के

 अंतगर्त  खाद्यान्न  का  आयात  करना  होगा  तथा  सहायता  देने  वाल  देशों  के  दबाव  को  मानना

 पड़ेगा  ।  माननीय  मंत्री  ने  मानसून  के  असफल  होने  की  बात  कही  ।  हम  स्वतंत्रता  प्राप्त  होने से

 ही  पहले  से  यह  सुनते  आ  रहे  हू  और  पिछले  अठारह  वर्षों  में  इन  कठिनाईयों  को  दूर  करने  के

 लिए  कुछ  करना  चाहिये था  ।  मानसून की  तरह  विदेशी  सहायता  के  बारे में  संशय  किया  जा  रहा है  ।

 पी  ०  एलਂ  ०  480%  अन्तर्गत  अमरीका से  खाद्यान्न  के  आयात  का  कार्यक्रम  अनिश्चित  लेकिन

 मंत्री  महोदय  ने  अपने  भाषण  में  इस  अनिश्चितता  के  रहने  पर  की  जाने  वाली  कार्यवाही  का  कोई

 उल्लेख  नहीं  किया ।

 amar  1961  में  जब  कुलसचिव  तो  उन्होंने  कहा  था  कि  खाद्य  कूटनीति  का  एक

 अस्त्र  बन  गया हे  और  यह  भी  एक  शक्ति  इसलिए  जब  हम  पी  ०  एल  ०  480  अथवा  किसी

 अन्य  विदेशी  सहायता  की  बात  करते  हे  तो  यह  नहीं  भूलना  चाहिये  कि  हम  पर  दबाव  डाला

 जायेगा  ।  यदि  अमरीकी  राजदूत  हमें  बुरा-भला  कहते  फिरते  हूँ  कि  हम  पर्याप्त  मात्रा  में  खाद्यान्न

 उत्पन्न  नहीं  करते  रहे  तो  यह  हमारे  लिए  शर्म  की  ara  न  समाचारपत्रों  में  प्रधान  मंत्री

 की  अमरीका  थावरा  और  वाशिंगटन  में  बातचीत  के  बारे में  प्रकाशित  अनुमानों  से  यह  स्पष्ट  है  कि

 अमरीका  हमारी  पाकिस्तान  खाद्य  चौथी  योजना  बनाने और  उसमें  कृषि  अथवा

 उद्योगों  पर  जोर  दिया  इन  सब  बातों  के  बारे  में  हमसे  कुछ  आश्वासन  चाहता है  ।  यह

 हमारा  कायें  है  कि  यह  देखें कि  हमारे  उद्योग  और  दोनों  drat  उन्नति  ai  यदि  कोई

 हमारी  भत्संना करता  हैकि  हम  कृषि  की  उपेक्षा  करते  रहे  हें  तो  हमें  दुख  होता है  |

 हाल  में  उर्वरकों  के  आयात  की  बात  कही  गई  लेकिन  इनके  आयात  के  साथ  उर्वरकों

 के  उत्पादन  नीति  में  परिवर्तन  करने  अथवा  इस्पात  के  विदेशी  सहायता  लेने  अथवा

 किसी  अन्य  मामले  में  दबाव  डाला  जाये  तो  स्वाभाविक ही  है  हमें  अपने  भविष्य  के  बारे  में  सोचना

 हैलो  अपनी  स्वाधीनता  की  रक्षा के  बारे में  सोचना है  ।

 हम  उत्पादकों  के  महत्व  की  ओर  उचित  ध्यान  नहीं  दिया  हैं  ।  हमारी  अर्थ  व्यवस्था  उत्पादकों

 को  लाभ  पहुंचाने  वाली  न  होकर  उपभोक्ता को  लाभ  पहुंचाने  की  रही  हम  अपने  समाज

 में  उपभोक्ता
 अथवा  व्यापारी  को  ही  अधिक  महत्व  देते  रहे  रख  हम  भूमि  सम्बन्धी  सुधार  करना

 चाहते  हैं  लेकिन  ऐसा  नहीं  कर  सके
 अब  हम  उद्योगपतियों  को  कृषि के

 क्षेत्र  में
 बढावा दे

 रहे  ।  हम  आशा
 करते  हे  कि  वे  अधिक  भूमि  में  खेती  करने  लगेंगे  और  उत्पादन  बढ़ायेंगे  ।  इन

 सब  मामलों  में  हमें  एक  निश्चित  राष्ट्रीय  नीति  अपनानी  चाहिये  ताकि  हमारे  सभी  उद्देश्य  पुरे

 हो  सके  |

 श्री  मुहम्मद  कोया
 )

 :
 माननीय  खाद्य  मंत्री  ने  देशी में  खाद्य  स्थिति  का  एक  Fara

 जनक  चित्र  प्रस्तुत  मलयालम  समाचार  पत्रों  में  मेंने  केरल  में  अत्यन्त  गंभीर  खाद्य  स्थिति
 के  समाचार  पढ़े  आज  के  समाचार  पत्रो ंमें  यह  कहा  गया  है  कि  यदि  मद्रास  अथवा  aver

 प्रदेश से  अथवा  विदेशों  से  चावल  नहीं  आया तो  राशन  में  चावल  की  मात्रा  घटाकर  4  ऑफ

 कर  दी
 जायेगी  में  आशा  करता  हूँ  कि  माननीय  मंत्री  उत्तर  देते  समय  केरल  की जनता की  आशंका

 दूर  कर  देंगे  ।
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 Motions  re.:  (i)  Food  Situation  and(ii)  Situa-  Agrahayana  15,  1887  (Saka)
 tion  arising  out  of  Drought  Conditions

 मुहम्मद

 केरल  सरकार  ने  50,000  टन  अधिक  चावलਂ
 का
 उत्पादन

 करने  का
 निर्णय

 किया  रहे

 एक  भावना पाई  जाती  है  कि  केरलਂ  को  खाद्यान्न के  मामले  में  एक  भार
 समझा  |  तथ्य

 तो  यह  है  कि  केरल  में  ना  इलायची  जैसी  चीजों  पैदा  की  जाती हे  जो  बहुत  महत्वपूर्ण

 हूं  तथा  जिससे  देश
 की

 बहुत
 सी

 विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  होती  यदि  सरकार  चाहती  हैकि

 देश  में
 अनाज

 की  कमी  को  पूरा  करने  के
 लिये  बहुमूल्य  वाणिज्यिक  फसलों  के  स्थान  पर  अनाज

 पैदा  किया  जाये  तो  उसे इस  सम्बन्ध  में  एक  स्पष्ट  और  अखिल  भारतीय  नीति  अपनानी
 चाहिये

 ।

 ताकि  किसानों  को  अच्छी  तरह  मालूम  हो  सके  कि  किस  किस  भूमि  में  क्या  क्या  अनाज  पैदा

 किये  जाने  चाहिये  ।  स्पष्ट  नीति  के  अभाव में  किसान  सही  दिशा  में  काम  नहीं  कर  रहे  उत्तर

 प्रदेश में  कई  स्थानों  में  गन्ने  की  खेती  होती  सरकार  को  यह  जानकारी  होनी  aries कि  कहां

 पर  क्या  खेती  करना  लाभदायक  केरल को  खाद्य  के  मामले में  आन्ध्र  और  मद्रास पर
 निसार

 करना  पड़ता  है
 ।

 किन्तु  चालू  वर्ष  में
 इन  राज्यों

 में  सुखा  पड़न ेसे
 स्थिति

 बहुत  खराब
 सरकार

 को  इस  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिये
 उचित  कार्यवाही  करनी  चाहिये  ।

 समूचे
 देवा  की  स्थिति

 की  वास्तविक
 जानकारी

 प्राप्त  करने  के  लिये  सर्वेक्षण  किया  जाना  चाहिये  और  सर्वेक्षण  के  निष्कर्षों

 के  अनुसार  भावी  कार्यक्रम  तैयार  किया  जाना  चाहिये  ।

 सरकार  को  स्थिति  पर  विचार  करने  के  लिये  एक  संकट  कालीन  सम्मेलन  बुलाना  चाहिये  ।

 छोटी  सिंचाई  योजनाओं में  गति  लाने  के  लिय  उन्हें  शीघ्र  धन  दिया  राज्य  सरकारों  से  भी

 कहा  जाना  चाहिये  कि  वे  छोटी  सिंचाई  योजनाओं के  लिय  शीघ्र  धन  दें  ।  लालਂ  फिताद्याही को  शीघ्र

 समाप्त  करने  के  लिय  ठोस  कार्यवाही  की  जानी  चाहिये  ।  जब  तक  लाल  फीता शाही  समाप्त  नहीं
 की  जाती तब  तक  कोई  भी  काय  सफलतापूर्वक क  नहीं  किया  जा  सकता  |

 जहाँ तक  केरलਂ  का  सम्बन्ध  खेती  के  लिये  और  अधिक  भूमि  उपलब्ध  नहीं  हो  सकती

 ह्  वहां पर  जितनी  भूमि पर  खेती  की  जा  रही  है  उससे  आधिक  अब  गुंजाइश  नहीं

 वहां पर  पैदावार  भी  और  अधिक  नहीं  की  जा  सकती  इस  समय  स्थिति  का  सामना  करने

 के  लिय  कोई  और  उपाय  किय  जाने  यह  कमी  अधिक  मात्रा में  मछली  पकड़  कर
 पूरी  को  जा  सकती

 अरब
 सागर

 से
 अधिक

 से
 अधिक  मात्रा

 में
 मछली  पकड़ी  जा

 सकती  ह
 सरकार  को  स्वीडन  तथा  अन्य  से  आधुनिक  मछली  पकड़ने  की  नावें

 तथा  उपकरण  मंगाने  चाहिये

 इसके  अतिरिक्त  खाद्य  समस्या  का
 एक  पहलू  और  भी  है  जिस पर  सरकार  ने  अब  तक

 पूर्वक  विचार  नहीं  किया है  ।  यह  पहलू  हं  सरकार  के  विभिन्न  मंत्रालयों  विभागों  में

 समन्वय  की  कमी  कोई  भी  समस्या  बिना  समन्वय  हल  नहीं  हो  सकती  है  ।  sarees

 मछली  पकड़ने  के  केन्द्रों  से  मछलियों  के  परिवहन
 की

 कोई  उचित  व्यवस्था  नहीं  है
 ।  उनਂ  केन्द्रों  पर

 रेलें  थोड़े  समय  के  लिय  भी  नहीं  ठहरती  जिसका  परिणाम  मछली  उन  स्थानों  तक  नहीं

 भेजी  जा  सकतीं  जहां  मांग  कई  स्थानों  oe  परिवहन के  अभाव  में  मछलियों का
 खाद  के

 रूप  में
 प्रयोग  किया  जाता  सरकार  को  समस्या के  इस  पहलू  पर  गंभीरतापूर्वक

 विचार  करना  और  विभिन्न  मंत्रालयों  और  विभागों  में  समन्वय  ~ mS catia  करने  के
 लिये

 ठोस  कार्यवाही  करनी  चाहिये  ।

 श्री  राजेश्वर  पटेल  :
 यह  सराहनीय  बात  है  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  तथा

 मधाना  मे  स  one  द  व्याप्त  खाद्य  स्थिति  का  स्पष्ट  चित्रण  किया

 मंत्री  महोदय  ने  बताया  है
 कि  sa

 में  अकाल  की  स्थिति  पैदा  होने  का  खतरा
 ।  उन्होंने रहे

 भी
 बताया  हैकि  हम  अपने  देश  की  अनाज  की  कमी  आयात

 करके
 पूरी  कर  रहे  हैं  ।
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 6  1965  (1)  are  तथा  (2)  अनावृष्टि  के

 परिणामस्वरूप  उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  म  प्रस्ताव

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा है  कि  इतनी  अनाज  की  कमी  पिछले  20-30  वर्षों  में
 कभी

 नहीं  यदि  हम  देश के  पिछले  इतिहास  को  देखे तो
 भारत  में  अकाल  रहते

 ह्  प्राचीन  area  में  परिवारों  साधनों  की  कमी  के  कारण  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर
 अनाज

 नहीं  पहुंचाया  जा  सकता  था  जिससे  अभावग्रस्त  क्षेत्र
 में  बड़ी  गंभीर  स्थिति  का  सामना  करना

 पड़ता  किन्तु  आज  स्थितिਂ  में  काफी  सुधार  हो  गया  है  |

 मंत्री  महोदय  ने  यह  भी  बताया  कि  अमरीका से  पी  ०  एलਂ  ०  480 के  अंतर्गत  गेहूं  मिलना

 अनिश्चित  कई  माननीय  सदस्यों ने  कहा है  कि  हमारी  कृषि  सम्बन्धी  नीति  आरंभ  से  ही

 गलत  रही है  जिससे  हम  आशानुकूल  उत्पादन  नहीं  कर  सके  ।  सरकार ने  कभी  भी  अखिलਂ

 तीय  खाद्य  नीति  नहीं  अपनाई  और  न  ही  कभी  कृषि  सम्बन्धी  समस्याओं  को  समझने  का  प्रयत्न

 किया ।  आज  समाचारपत्रों  में  प्रकाशित  समाचार  के  अनुसार  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  ने

 कहा  है  कि  ag  उर्वरक  खरीदने के  लिये  700  करोड़  रुपये  तथा  कीट  नाशक  औषधियों के

 लिये  70  करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  की  व्यवस्था  करने  का  प्रयत्न कर  रहे  ह  i  किन्तु  में  यह

 स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं कि  सिचाई  तथा  अच्छे  बीजों  के  बिना  केवलਂ  उर्वरकों  से  उत्पादन  नहीं
 बढ़ाया  जा  सकता  मंत्री  महोदय  भी  इस  बात  को  अच्छी  तरह  समझते  होंगे  कि  इस  समय

 देश  में  खाद्य  at  कमी  सिंचाई  व्यवस्था  के  अभाव के  कारण  हुई  है  न  कि  उर्वरकों  की  कमी से  ।

 जहां  तकਂ  उर्वरकों  के  उत्पादन  का  सम्बन्ध  है  हम  देश  में  हो  रहे  उवंरक  के  उत्पादन  में  काफी

 वृद्धि  कर  सकते  संसार  के  कुलਂ  पशुओं  के  25  प्रतिदिन  cy  केवलਂ  भारत  में  है  उनके

 गोबर  का  प्रयोग  ईधन के  लिये न  करके  खाद  के  लिये  किया  जाय  तो  खाद  की  समस्या  काफी

 हद  तक  eat  हो  सकती  है  और  हमें  बाहर  से  रासायनिक  उकेरा  नहीं  खरीदने  पढ़ेंगे  ।

 सबसे  ga  की  बात  यह  है  किਂ  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  75  प्रतिशत  कर्मचारी  wa  हैं
 तो  जिनका  कृषि  से  कोई  सम्बन्ध  है  और  नही  उन्हें  भी  के  सम्बन्ध  में  किसी  प्रकार  की

 जानकारी  लोगों  में  यह  धारणा  बनी  हुई  है  कि  भारतीय  किसान  योग्य  नहीं
 में  समझता  हूं  कि  यदि  भारती  किसानों  को  उत्पादन  का  उचित  अवसर  दिया  जाये  औंर  उन्हें
 अपेक्षितਂ  साधन  उपलब्ध  किये  जाये  तो  वे  संसार  में  aaa  योग्य  किसान  साबित  हो  सकत

 यदि  सरकार  वास्तव  में  कृषि  उत्पादन  बढाना  चाहती  ह  तो  किसानों  को  उनके  उत्पादन  का  उचित

 मूल्य  मिलना  चाहिये  जिससे  उसको  उत्पादन  बढाने  में  प्रोत्साहन  fat  इस  तरह  काल्पनिक

 योजना  बनाने  से  काम  नहीं  चलेगा  ।  आज  आवश्यकता  इस  ara  की  है  कि  उत्पादनਂ  बढ़ाने  के

 लिये  रचनात्मक  काय  किया  जाना  चाहिये  ।

 कृषि  उत्तरदायित्व  चाहे  केन्द्रीय  सरकार  पर  हो  अथवा  राज्य  सरकारों  कृषि

 सम्बन्धी  कोई  नीति  बनाने
 से  कृषि  के  सभी  पहलुओं  पर  अच्छी  तरह  विचार  किया  जाना  चाहिये  |

 सरकार  उपलब्ध  संसाधनों
 को  सुव्यवस्थित  किसानों

 को
 आसानी

 से
 ऋण  उपलब्ध  करके

 तथा  उनके  लिये  सीधे  तकावी  ऋण  आदि  द्वारा  धन  का  प्रबन्ध  करकेਂ  काफी  सीमा  तक  उत्पादन

 में  सहायता कर  सकती  है
 ।  सहकारी  समितियां  मुश्किल  से  किसानों

 की  एक
 प्रतिशत

 आवश्यकता  पुरी  करती  ह  और  वह  भी  केवल बड़े  किसानों  की  ।  भारत  के  fers  बेक  द्वारा

 किसानों  के  लिये  दी  गई  250  करोड़  रुपय  की  रकम  का  लाभ  केवल  बड़े  किसानों  को  ही  हुआ

 सरकार  द्वारा  किसानों  को  धन  देने  के  लिये  कोई  उचितਂ  व्यवस्था की  जानी  चाहिये  ताकि

 किसानों
 को

 वास्तविक  लाभ
 पहुंच  यदि  सही  fear  में  वास्तविक  कदम  नहीं  उठाये  गये

 तो  हम  कभी  भी  खाद्य  के  मामल में  आत्म  निभेर  नहीं  हो  सकते  ह्  में  समझता  हूं  कि  सरकार

 जो  विदेशी  मुद्रा  sae  खरीदने  के  लिये  ad  करना  चाहती  है  उसका  उपयोग  सिंचाई  की
 करने पर

 ast
 किया  जाना  सरकार  को  देश  में  अधिक से  अधिक  संख्या  में

 नलकूपों  की  व्यवस्था  करनी  चाहिये  ।  यदि  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  कम  से  कम  1,40,000
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 Motions re  :  (i)  Food  Situation  and  (ii)  Situation  December  6,  1965

 arising  out  of  Drought  Conditions
 er

 ह  पटल

 नलकूपों की  व्यवस्था की  जाय  तो  1.48  करोड़  एकड़  भूमि  में  सिचाई हो  सकती  इस  सें

 हमें  खाद्यान्नों
 में  आत्मनिर्भर  होने  में  काफी

 सफलता  मिलेगी  और  इस  कायें पर  विदेशी  मुद्रा
 खच  नहीं  करनी  पड़ेगी ।

 श्री  सोनावणे  पीठासीन  हुए

 [  Suri  SONAVANE  in  the  Chair

 सरकार  ने  इम्पीरियल  बेक  को  अपने  हाथ  में  लेते  समय  aaa  fear  था  fH  इसकी  400

 दिखाय  ग्रामीण  क्षेत्रों
 में  खोली  किन्तु  सरकार  ने  अब

 तक
 अपना  वचन  पूरा  नहीं

 सरकार  ने  गांवों  में  सहकारी  समितियों  की  पर्याप्त  व्यवस्था  नहीं  की  इस  समय जो  कुछ

 व्यवस्था  है  उससे  केवल  बड़े  किसानों  कोही  लाभ  होता  मंत्री  महोदय को  छोटे

 किसानों  की  आवश्यकतायें  पुरी  करने  के  लिये  कार्यवाही  करनी  चाहिये  ।  उन्हें  सिचाई  की  सुविधाएं
 मिलनी  उवंरक  उन्हें  समय  पर  fed  जाने  चाहियें  प्रत्येक  खंड़  में  एक  वाणिज्यिक

 संस्था  तथा  एक  बेक  होना  चाहिये  जो  किसानों  की  आवश्यकताएं  सीधी  पुरी  करें  ।

 Shrimati  Shakuntala  Devi  (Banka)  :  Mr.  Chairman,  our  Government
 could  not  solve  the  food  problem  even  after  eighteen  years  sirice  the  Indepen-
 dence.  At  present  we  are  facing  a  grave  food  situation  in  the  country  and  we  are

 trying  tosolveit.  I  want  to  make  it  clear  that  the  problem  of  food  cannot  be  solved

 by  planning  in  files  only  but  by  actually  working  in  fields.  Today  the  poor  farmer
 is  not  getting  facilities  such  as  water  for  irrigation,  fertilize1s,  good  seeds  and

 agricultural  implements  that  has  been  provided  for  him  on  the  paper.  We
 cannot  solve  this  problem  by  raising  slogans.  Instead  of  mere  slogans,  attention
 should  be  paid  to  real  work.

 The  basic  requirement  for  raising  the  food  production  is  availability  of  water
 for  irrigation  purpose.  Without  water,  so  much  talk  of  fertilizers  and  other  re-
 sources  would  be  of  no  avail.  We  cannot  depend  on  monsoon  for  water.

 Bihar  is  facing  a  grave  food  situation.  Rice  is  being  sold  at  a  rate  of  12  or  13
 Chhatak  arupee.  We  cannot  set  such  other  example  in  the  history.

 One  ofthe  reasons  responsible  for  our  failure  on  the  food  front  is  that  the  lower
 officers  at  the  district  or  the  block  level  are  inefficient  and  corrupt.  There  are

 many  drought  affected  areas  where  no  cultivation  is  being  done  for  several

 years.  If  irrigation  faciJities  are  made  available  to  those  areas  we  can  increase
 our  production  to  a  large  extent.

 Time  is  an  important  factor  in  agricultural  operations.  Seeds,  fertilizers,
 and  agricultural  implements  should  be  given to  farmers  in  time.  We  should  know

 that  we  cannot  solve  our  food  problem  by  cultivating  the  vacant  land  along,
 road  sides.  The  farmer  can  alonesolve  the  food  problem  of  the  country.

 One  thing  would  like  to  make  clear  is  that  agricultural  implements  are  as

 important  for  the  farmers  as  the  weapons  are  for  the  soldiers.  It  is  very  unfor-
 tunate  that  the  price  of  the  Russian  tractors  which  was  comparatively  lower  has

 been  increased.  Tractors  are  not  available  in  the  market  at  the  time  of  need.

 Arrangements  should  be  made  to  make  tractors  available  to  the  farmers  on  easy
 instalments  over

 ten  years.
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 15  1887  (1)  खाद्य  (2)  अनावृष्टि  के

 परिणामस्वरूप  उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में  प्रस्ताव
 ee

 The  system  was  very  helpfulinincreasing  the  food  production.  Since
 the  enactment  of  Bataidari  legislation  large  areas  of  land  are  not  being  cultivated.

 ‘The  legislation  in  this  regard  should  be  amended.

 The  Zonal  system  is  a  great  obstruction  in  the  way  of  proper  distribution  of

 foodgrains  in  the  country.  We  cannot  adopt  a  uniform  price  policy  so  far  as  this

 system  is  in  existance,  therefore  it  should  be  abolished.

 Shrimati  Minimata  (Baloda  Bazar)  :  Mr.  Chairman,  the  country  is  pass-
 ing  through  a  big  food  crisis  today.  है  is  very  unfortunate  that  even  after  these
 five  year  Plans  wecould  not  become  self  sufficient  in  food.

 We  cannot  solve  this  problem  unless  the  basic  needs  of  the  farmer  are  met
 adequately.  The  first  and  foremost  need  of  farmer  is  adequate  water  for

 irrigation  purposes.  The  Government  should  pay  utmost  attention  to  this
 matter.  Minor  irrigation  schemes  should  be  taken  up  more  vigorously.

 We  have  been  discussing  the  food  problem  here  almost  ‘in  every  Session  of
 Parliament  but  so  far  no  solution  of  the  problem  has  been  found.  The  setting  up
 of  corporations  such  as  food  corporation  etc.  is  not  going  to  solve  the  problem.
 Such  bodies  only  give  rise  to  delays  and  corruption.  What  is  required  is  that

 farmers,  especially  the  small  farmers  should  be  given  all  facilities  and  incentives
 for  increasing  the  production.  It  is  only  through  proper  incentives,  to  the  grower
 that  agriculture  can  be  put  on  a  sound  basis.  The  long  term  credit  proposals
 put  forward  by  the  Minister  are  welcome.  Food  and  clothes  are  our  basic  needs
 and  these  should  be  met.

 The  food  situation  in  the  current  year  in  Madhya  Pradesh,  particularly  in

 Chhattisgarh  district  is  very  unsatisfactory.  The  State  Government  have  sent
 an  emergency  plan  costing  Rs.  20°80  lakh  to  the  Centre  for  providing  necessary
 assistance  to  the  State  for  food,  minor  irrigation  and  lift  irrigations.  Some
 Members  of  Parliament,  including  myself,  have  also  seen  the  Mirister  in  this

 regard  and  apprised  him  of  the  situation,  but  no  satisfactory  reply  has  been  recei-
 ved  from  him.  The  Government  should  pay  immediate  atténtion  to  this  matter
 and  give  adequate  help  to  Madhya  Pradesh.

 We  should  become  self  sufficient  .in  the  matter  of  food.  To  have  dependence
 on  other  countries  in  the  matter  of  food  sometimes  may  create  a  danger  for
 us.

 Shri  Sivamurthi  Swamy.  (Koppal)  :  Mr.  Chairman,  we  have  still  to

 depend  on  import  in  the  foodgrains.  The  continuous  dependence  on.the  import
 of  foodgrains  is  a  disgrace  to  the  Country.  Gandhiji  was  not  in  the  favour  of  using

 imported  goods  that  was  why  he  used  to  burn  the  imported  clothes  during  the
 freedom  movement.  Therefore  ,  I  urge  upon  the  Government  to  stop  the  imports
 as  early  as  possible.  India  is  an  agricultural  country  but  annual  budgetary  figures
 for  the  last  so  many  years  show  that  only  three  per  cent  of  the  total  budget  is  allo-

 cated.  for  agriculture.  One  can  realise  what  importance.is  attached  to  a  matter
 like  agriculture  which  isso  vital  that  fetches  for  the  maximum  revenues  to  the
 State.  Unless  we  provide  for  at  least  fifty  per  cent  allocation  to  agriculture,  there
 will  be  no  real  and  permanent  solution  of  thé  problem  we  are  facing  at  present.
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 Motions  re  :  (i)  Food  Situation  and  (ii)  Situation  Agrahayana  15,  1887  (Saka)
 arising  out  of  Drought  Conditions
 eee

 [Shri  Sivamurthi  Swamy]

 The  Government  have  totally  failed  to  pay  adequate  attention  to  irrigation.
 Unless  we  provide  adequate  irrigational  facilities  to  the  farmers,  we  cannot  ex-
 pect  a  good  production  from  them.  I  do  not  know  why  the  Government  cannot
 take  steps  to  utilise  the  river  water  going  waste  or  to  conserve  the  rain  water  for
 irrigation  purposes.  Government  should  see  that  irrigation  measures  are  given
 preference  over  other  mattersin  regard  to  the  supply  of  electricity.

 The  present  administrative  set  up  is  very  defective  and  requires  to  be  changed.
 It  should  be  farmer  oriented  so  that  the  needs  of  the  farmers  in  regard  to  the
 supply  of  fertilizers,  seeds,  water  and  other  things  are  met  in  time  and  in  adequate
 measures,

 The  river  water  dispute,  which  are  hanging  on  fire  for  a  long  time,  should  be
 settled  without  any  further  delay.  As  long  as  the  Central  Government  do  not
 decide  to  set  up  a  Supreme  Court  Tribunal,  the  disputes  will  not  be  settled.
 Government  should  undertake  the  upper  Tungabhadra  Project  as  early  as

 possible  in  order  to  provide  irrigation  facilities  to  the  chronic  scarcity  areas  of

 Rayalaseema.  The  preliminary  of  this  project  had  been  completed  about  60  to

 7O  years  ago.

 The  food  situation  in  Mysore  is  very  grave  because  of  the  failure  of  monsoon
 there.  Although  the  Central  Government  are  sending  some  foodgrains  to  that
 state,  the  method  of  distribution  is  very  faulty;  unless  it  is  improved  and  the  ad-
 ministrative  machinery  is  suitably  geared  up,  the  situation  will  not  improve.

 श्री  ज॑०  रा०  मेहता  :  सभापति  सरकार  की  खाद्य  नीति  A  अनेक

 aa  में  उनकी  ओर  खाद्य  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।

 यह  देखा गया  है  कि  सबसे  अधिक  उत्पादन  करने  वाले  राज्यों  में  उत्पादकों  को  सबसे

 कम  भाव  पर  खाद्यान्न  बेचने  पड़ते  zl  यह  एक  विचित्र  बात  है  और  इससे  उत्पादक

 हित  होने के  बजाय  हतोत्साहित  होते  ह्  सरकार  को  इस  ओर  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 आज  देश  में  किसान  अधिक से  अधिक  भूमि  में  वाणिज्यिक  फसलें  पैदा  कर  रहे  हें  किन्तु

 हम  फिर  भी  यह  कहते  हें  कि  अधिक  अनाज  पदा  किया  जाना  चाहिये  ।  यदि  वास्तव  में  हम
 अधिक  अनाज  पदा  करना  चाहत ेहूं  तो  वाणिज्यिक  फसलों  की  बजाय  अनाज  किया  जाना

 जब  तक  वाणिज्यिक  फसलों  पर  नियंत्रण  नहीं  रखते  ca  तक  अधिक  अनाज  पैदा  करने

 की  आशा  नहीं  की  जा  सकती  है  ।

 हम  अधिकतम  मूल्य  तो  निर्धारित  कर  देते  हैं  किन्तु  उन्हें  क्रियान्वित  नहीं  कर  सकते  हैं

 क्योंकि  हमारे  पास  अनाज  के  रक्षित  भंडारों  कमी  इस  का  परिणाम  यह  होता  है  कि

 अनाजों में  चोर  बाजारी  होती है

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 Mr.  Deputy  SPEAKER  in  the  Chair,

 सरकार  कुछ  खाद्यान्नों  के  तो
 अधिकतम  मूल्य  निर्धारित

 कर
 देती

 है  किन्तु  मोटे  अनाजों  के  नहीं

 करती  इसक  परिणाम  यह  होता है  कि  जिन  स्थानों  अथवा  शहरों  में  राशन  व्यवस्था  नहीं है

 वहां पर  मोटे  अनाजों  का  oer  से
 अधिक  होता है

 और  लोग  मोटो  अनाजों
 के
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 6  1965  (1)
 परि

 स्थिति

 aa

 तथा  (2)  अनावृष्टि
 के

 के  बारे  मं  प्रस्ताव

 स्थान  पर
 अन्य  खाद्यान्नो ंको  पशुओं  के  दाने  केरूप  में  करते  ह्  हम  पर्याप्त  मात्रा  में  रक्षित

 भंडार  की  व्यवस्था wt  बिना  राशन  व्यवस्था  लागू  करने  की  बात  करते

 सरकार  उर्वरकों  के  बारे में  लम्बी  चौड़ी  बातें  तो  करती  है  किन्तु  देश  को  उर्वरकों  में

 frat  बनाने  के  लिये  कुछ  नहीं  किया  गया  हमने  हरी  खादों  और  कम्पोस्ट  खादों  का  उपयोग
 करना  छोड़  दिया  यह  दुःख  की  बात है  कि  भारत  में  गोबर  का  उपयोग  इंधन  के  रूप में

 किया  जाता  यदि  हम  गोबर  का  उपयोग  इंधन  के  लिये  न  करके  खाद  के  लिये  करे  तो  खादों

 की  कमी  काफी  सीमा  तक  पुरी  की  जा  सकती a

 राशन  व्यवस्था  आदि के  सम्बन्ध  में  भी  सरकार  की  नीति  समान  नहीं
 खाद्य  नीति  में  भी  राजनीति  घर  कर  अतः  जब  तक  असमानता  दूर  नहीं  की  जाती

 ae  राजनीति  को  खाद्य  नोति  में  आने  से  नहीं  रोका  जाता  तब  तक  हमें  इसी  प्रकार  की  कठिन

 स्थिति  का  सामना  करना  पड़ेगा  |

 सरकार  के  लिये  यह  सुनिश्चित  करना  आवश्यक  है  कि  किसानों  को  sare  तथा

 सिचाई  के  लिये  पानी  समय  पर  मिले  ।  हमारे  किसानों  में  तय  शक्ति  नहीं  उन्हें  अपनी  उपज

 दमों  पर  बचनी  पड़ती  सरकार  को  प्रत्येक  जिले  में  एक  डिपो की  व्यवस्था  करनी

 चाहिये  जिसमें  किसानों  की  वर्षभर की  आवश्यक  वस्तुएं  जानी  चाहियें  ताकि  ये  वस्तुएं
 किसानों  को  समय  पर  और  उचितਂ  मूल्य  पर  मिल  सकें

 ।

 इस  ag  राजस्थान  में  खाद्य  स्थिति  सबसे  अधिक  खराब  सरकार  को  इस  ओर  विशेष

 ध्यान  देना  चाहिये  |  सरकार  को  राजस्थान  नहर  निर्माण  के  aa  को  तेजी  से  करना  चाहिये
 ताकि  ag  दो  वर्ष  में  पुरा  हो  सके  |

 श्रीमती  शारदा  मुकर्जी  उपाध्यक्ष  खाद्य  समस्या  को  हल  करने  के

 लिये  खाद्यान्नों  का  उचित  ढंग  से  वितरण  भी  उतना  ही  महत्वपूर्ण  है  जितना  कि  खाद्यान्नों  का

 उत्पादन  बढ़ाना  ।  पिछल  वर्षों में  खाद्यान्नों  के  उत्पादन  में  वुद्धि  आवश्यक  हुई  है  किन्तु  उनका

 वितरण  ठीक  ढंग से  नहीं  हो  पाया  इसका  मुख्य  कारण  यह  है  कि  देश  में  जितना  अनाज  पेदा

 किया  है  उतना  विक्रय  के  लिये  बाजार  में  नहीं  आया  ।  यह  बात  पिछले  रिकार्ड  से  स्पष्ट  हो

 जायेगा  ।  1964-65 में  सरकार  ने  अनाज  के  समाहार  करने  का  निश्चय  किया ।
 उस  वर्ष

 देश  में  3  करोड़  87  लाख  टन  चावल  पदा  हुआ  जब  कि  समाहार  केवल  1  करोड़  28  लाख

 टन  चावल  हो  सका  गह  के  समाहार के  सम्बन्ध  में  भी  यही  बात  लागू  होती  1963-

 64 में  खाद्यान्न  का  कुल  उत्पादन  7  करोड़  94  लाख  टन  हुआ  और  1964-65  में  इसमें

 10  प्रतिशत  की  वृद्धि  उसी  वर्ष  खाद्यान्नों  का  आयात  भी  पिछले  at  की  अपेक्षा  काफी

 अधिक  किया  किन्तु  फिर  भी  पिछली  गर्मियों  में  खाद्यान्न  की  काफी  कमी  का  सामना  करना

 पड़ा  ।  सरकार  को  खाद्यान्नों  के  समाहार के  लिये  कोई  ऐसी  कार्यवाही  करनी  चाहिये  जिससे

 उत्पादन  का  अधिक से  अधिक  भाग  विक्रय  के  लिये  उपलब्ध  हो  सके

 सरकार  को  मुख्य  रूप  से  दो  बातों  के  लिये  कार्यवाही  करनी  एक  बात  यह  कि

 देश  में  उत्पादित  अनाज  अधिक  से  अधिक  मात्रा में  बाजार  में  आये  और  दूसरी  बात  यह  कि
 अनाज  का  वितरण  इस  प्रकार  किया  जाये  कि  अनाज  न  केवल  उन  लोगों को  उपलब्ध  हो  जो

 अधिक  मूल्य  पर खरीद  सकत  हे  अपितु  वह  निधन  लोगों  को  भी  उनकी  आवश्यकता  के
 अनुसार

 पर्याप्त  मात्रा  में  मिल  सके  ।

 खाद्य  मंत्रीਂ  महोदय  ने  बताया  है
 कि  हमें  दुर्भाग्यवश  पी०  एल०  480%  अंतगर्त  भारी

 मात्रा  में  किये  जाने  वाले  अनाज  के  आयात पर  निसार  करना  पड़ता  इस  प्रकार  किये
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 Motions  re  :  (i)  Food  Situatio  n  and  (ii)  Situation  December  6,  1965
 arising  out  of  Drought  Cond  itions

 शारदा  मुकर्जी ]

 जाने  वाले  आयात  में  लगातार  वृद्धि  होती  जा  रही  हम  प्रति  वर्ष  अनाज  का उत्पादन  बढ़ा
 रहे  हे  किन्तु  फिर  भी  खाद्य  सि
 सार  पी०  एल०  480

 पति  में  कोई  सुधार  नहीं  होता  ।  fad  बैंक की  रिपोर्टो ंके
 कार्यक्रम

 के
 अन्तर्गत  मिलने  वाली  सहायता  अमरीका से  मिलने  वाली  कुल

 सहायता  का  लगभग  50  प्रतिशत  है  ।  इस  वर्ष  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  और  भी  अधिक
 अनाज  के  आयात  किये  जाने

 की  आशा  इससे  यह  स्पष्ट  हो  जाता है  कि  पी०  एवं
 480  के  aaa  किया  जाने  वाला  आय  त  हमारे  जीवन  के  लिये  अभिशाप  मात्र  बन  गया  है
 और  जब  तक  हम  इस  पर  fete  करते  र  हेंग  हम  देश  के  अन्दर  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  अथवा उसके  उचित  वितरण  के  लिये  कोई  ठोस  प्रयत्न  नहीं  करना  |

 खाद्यान्नों
 के

 सम्बन्ध  में  क्षेत्रीय  प्रणाली  उतनी  सफल  साबित  नहीं  हुई  जितनी  कि  उससे
 आश  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  चोरी  छिपे  अनाज  का  लाया  ले  जाया  जाना  बन्द  नहीं
 हो

 कमी  वाले  राज्यों  को  पर्याप्त  मात्रा  में  अनाज  दिये  जाने  के  बावजूद भी  वहां  कमी
 बनी  रहती  है  और  आवश्यकता  से

 अधिक  अन्न  पैदा  करने  वाले  राज्य  अपने  वचन के  अनुसार
 केन्द्रीय  सरकार  को  अनाज  नहीं  देते  अतः  सरकार  को  इस  सम्बन्ध में  पुनर्विचार  करना

 चाहिये  और  हो  सके  तो  उसे  पुरानी  प्रणाली  लागू  करनी  चाहिये  जिसके  अंतगर्त  चावल
 लिय  एक  दंक्षिणी  क्षेत्र  था  जिसमें  मध्यप्रदेश  को  गजारत  और  महाराष्ट्र  के  साथ  जोड़ा  गया
 था  तथा  पश्चिमी  बिहार  और  उड़ीसा  का  पूर्वी  क्षेत्र  इससे  प्रत्येक  क्षेत्र को  उसकी

 आवश्यकता
 के  अनुसार  अनाज  उपलब्ध  हो  सकेगा  और  केन्द्रीय  सरकार  अपने  उत्तरदायित्व को

 अच्छी  तरह  निभा  सकेगी  ।

 खाद्यान्न  मूल्य  आयोग  ने  मूल्य  निर्धारित  करने  के  सम्बन्ध में  सिफारिश  की  है  ।  AAs

 मूल्य  का  विचार  सराहनीय  है  ।  किन्तु  यदि  समर्थन  मूल्य  बाजार  में  प्रचलित  वास्तविक  मूल्य
 से  कम  होगा  तो  यह  व्यवस्था  नहीं  होगी  ga  किसी  किसान  को  बाजार  भाव  से

 कम  भाव  पर  अनाज  बेचने  के  लिये  बाध्य  नहीं  कर  सकते  सरकार  ने  सुझाव  दिया है  कि
 अनाज  का  एकाधिकार  द्वारा  समाहार  किया  जाये  तथा  वसूली  की  प्रणाली  अपनाई  जाय े।

 किन्तु  य
 दोनों

 प्रणालियां  अधिक  सफल  सहित  नहीं  हुई  ।  महाराष्ट्र  में  एकाधिकार  प्रणाली  अपनाई
 जाने

 के  बावजूद भी  राज्य  में  कुल  उत्पादन  का  केवल  7  प्रतिशत का  समाहार  किया  गया  और

 आन्ध्र  प्रदेश  में  46  लाख  es  वर्ष  उत्पादन  होने पर  भी  केवल  5  लख  टन  का  समाहार  किया
 गया ॥

 मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  खाद्यान्न  के  मामले  में  अनुशासन  और  सहयोग  होना  आवश्यक

 ये  दोनों  बातें  साथ  साथ  नहीं  चल  सकती  हमें  कोई  मध्यवर्ती  मार्ग  अपनाना  होगा  ।

 अन्त
 में  मैं  केवल यह  कहना  चाहती  हूं  कि  इस  समय  हमारी  सीमाओं  पर

 खतरा  होने
 से

 देश  में  कुछ  आतंक  की  स्थिति  अतः  हमें  खाद्यान्नों  की  कमी  से  इस  आतंक को  और  नहीं
 बढ़ाना  हमें  जनता में  विश्वास  पदा  करना  चाहिये  ।

 थी  हिम्मतसिहजी  खाद्य  समस्या  के  बारें  में  इस  सभा  में

 प्रायः  सभी  सत्रों  में  विचार  किया  जाता  मंत्री  महोदय  सदा  ही  यह  भाइवासन  देते  रहे  हें
 कि  हम  खाद्यान्न  के  मामले  आत्म  निभाता  प्राप्त  कर  किन्तु  खाद्य  समस्या  में  सूधार

 होने के  स्थान पर  यह  और  अधिक  बिगड़ती  जा  रही  सरकार  किसान  को  प्रकार  की

 सुविधायें  देने  का  भी  दावा  करती  है  किन्तु  आज  भी  किसानों  की  दशा  पहले  जसी
 सरकार

 खाद्यान्न  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  चाहे  कितने  ही  नारे  लगाये  किन्तु  जब  तक़  वह

 की  कठिनाइयों  को  अच्छी  तरह  नहीं  समझती  और  यह  नहीं  सोचती कि  veg  किस  प्रकार  हल
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 15  1887  (1)  खाद्य  स्थिति  तथा  (2)
 श

 रामस्वरूप  उत्पन्न  स्थिति  के  बार  म  प्रस्ताव
 1

 किया  जाना  चाहिये  तथा  जब  वास्तव में  इन  कठिनाइयों को  दूर  करने  के  लिये  वास्तविक

 वाही  नहीं  की  जाती  ,  तब  तक  सरकार  खाद्यान्नों  की  समस्या  को  हल  नहीं कर  सकती  |

 किसान  को  न  केवल  मौसम  कौ  अनिश्चितता  का  सामना  करना  पड़ता है  अपितु  उसे  सरकारी

 अधिकारियों  से  भी  निपटना  पड़ता  इन  अधिकारियों  में  साधारण  राजस्व  अधिकारी से
 लेकर  तहसीलदार  तक  सभी  होते  रहा  गुजरात  में  तो  किसान  को  पंचायत राज  के  अधिकारियों

 का  सामना  भी  करना  पड़ता  इसमें  किसान को  बड़ी  कठिनाई  उठानी  पड़ती  में  समझता

 हूं  कि  केवल  नारों  सेही  काम  नहीं  चल सकता  हमें  अच्छी  तरह  सोच  विचार  करके  कोई

 ठोस  कार्यवाही  करनी  चाहिये  ।

 देश  में  इस  समय  खाद्यान्न  अत्यन्त  कमी  हैं  किन्तु  हम  पुराने  तरीकों  को  अपनाने  पर  ही
 जोर  देते  ह्  सरकार  एक  ओर  तो  किसानों  को  प्रोत्साहन  देने की  बात  कहती  है  किन्तु  उन्हें

 उनकी  उपज  का  लभकारी  मूल्य  नहीं  मिलता  सरकार  वाणिज्यिक  फसलें  पदा  करने  पर

 प्रतिबन्ध  लगा  रही  यह  किसानों  के  प्रति  अन्याय  यदि  उसे  अनाज  का  उचित  मूल्य  प्राप्त

 नहीं  होता  तो  उसके  लिये  वाणिज्यिक  फसलें  पदा  करने  के  अलावा  कोई  चारा ही  नहीं  है  ।

 भूमि  बन्धक
 सहकारी  समितियां  आदि  जो  संस्थायें  किसानों  की  सहायता के  लिये  स्थापित

 की  गई  हे  ,  उनसे  किसानों  को  बहुत  कम  सहायता  मिलती  है  ।  उनका  उपयोग  सत्तारूढ़  दल  को

 मजबूत  बनाने  के  लिये  किया  जाता  सरकार को  इस  ओर  ध्यान देना

 आज  सभी  वस्तुओं के  मूल्य  बढ़  गये  किन्तु  जहां  तक  किसान  का  सम्बन्ध हैं
 उसकी  ओर

 ध्यान  नहीं  दिया  गया  किसान को  भी  प्रोत्साहन दिया  जाना  यदि  राज्य  सरकारें  तथा

 केन्द्रीय  सरकार  अपने  अनुत्पादक  ast में  कमी  करें  और  किसान से  लगान न  लिया  जायें  तो

 यह  किसान
 के  लिये  बहुत  अच्छा  प्रोत्साहन  साबित  होगा  और  इसके  परिणाम  बहुत  कमਂ  समय

 में  हमारे  सामने  आ  यदि  ऐसा  करना  संभव  नहीं  है  तो  कम से  कम  लग्न  नकद  लने

 के  बजाय  अनाज  में  लिया  जाना  इससे  सरकार  को  खाद्यान्नों  का  समाहार  करने  में

 सहायता  मिलेगी  जिसका  कि  सरक।र  पहले  से  ह  विच।र  कर  रह  इसके  लिये  सरकार

 कारगर  कार्यवाही  करनी  होगी  ।  इस  प्रकार  सरकार  को  काफी  अनाज  मिल  जायेगा  ।  हमारे
 लिय  खाद्यान्न  के  मामले

 में
 आत्म  निर्भर  होना  अनिवार्य है  क्योंकि  आयात  पर  निसार  करना  देश

 के  लिये  अपमान  की  बात  है  ।

 में  समझता  हुं  कि  हमारी  दोषपूर्ण  वितरण  व्यवस्था
 के

 कारण  यह  वर्तमान  खाद्य
 संकट  पदा

 हुआ  है  ।  यदि  क्षेत्रीय  प्रणाली  समाप्त  करदी  जाये  तो  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  निर्वाधरूप

 से  अनाज  लाया  लेਂ  जाया  सकेगा  और  सब  को  अनाज  मिल  सकेगा  ।  यदि  राशन  व्यवस्था  लागू
 की  गई  तो  लोगों  को  और  अधिक  कठिनाई  का सामाना  करना  पड़ेगा  इसके  अतिरिक्त  यदि  किसानों

 को
 उनके  उपज  के  लाभप्रद  मूल्य  नहीं  दिये

 गये
 तो  वे  अधिक  भूमि में

 वाणिज्यिक  फसल  करेंगे

 जिससे  खाद्य  और  अधिक  बिगड़  अतः  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  कोई  उचित

 कार्यवाही  करे  |

 सरकार  को  सिंचाई  व्यवस्था  क  ओर  विशेष  ध्यान  देना  चाहिये  और  इस  कायें  के  लिये

 अधिक  धन  नियत  किया  जाना  चाहिये  ।  जिन  स्थानों  विशेषकर  उत्तरी  गुजरात  और  राजस्थान
 में  निरंतर  सुखे  की  समस्या  रहती  होे  वहां  तत्काल  छोटी  तथा  मध्यम  पैमाने  की  सिंचाई  व्यवस्था
 की  जानी  चाहिये  ।  भूमिगत  जल  का  प्रयोग  सिचाई  के  लिये  किया  जाना  चाहिए  इससे  उत्पादन

 बढ़ाने  में  काफी
 सहायता

 मिलेगी
 ।

 2169



 Motions  re  :  (i)  Food  Situation  and  (ii)Situation  Agrahayana  15,  1887  (Saka)

 arising  out  of  Drought  Conditions

 डा०  मेल कोटे  :  खाद्यानों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये
 सबसे  बड़ी  ar  महत्वपूर्ण

 बात  यह  है  कि  किसानों  को  सिचाई  के  लिये  पर्याप्त  मात्रा में
 पानी  feat  जाना  हम

 देश  में  बड़ी  बड़ी  परियोजनाओं  पर  काफी  धन  व्यय कर  रहे  हें  किन्तु  छोटी  सिचाई

 नाओं  की  ओर  अधिक  ध्यान  नहीं  दिया जा  रहा  भारत  में  सिंचाई  के
 लिये

 बड़ी  सिचाई
 परियोजनाओं  से  उनकी  अधिक  सहायता  नहीं  मिल  सकती  है  जितनी  कि  छोटी  सिंचाई

 नहीं  से  ।  हमारे  देश  में  छोटी  सिंचाई  परियोजनाओं  के  लिये  काफी  साधन  मौजूद  ह्  केवल

 दक्षिण  के  राज्यों  में  आसान  मद्रास  और  केरल  में  लगभग  1,  15,000  तालाब  जिनसे
 लगभग  एक  करोड़  एकड़  से  डेढ़  करोड़  एकड़  तक  भूमि  में  सिचाई  हो  सकती

 इन  में  से
 काफी  तालाब  प्रति  वो  टूट फूट  जाते  हें  किन्तु  उनकी  मरम्मत  अथवा  देखभाल  की  ओर

 कोई  ध्यान
 नहीं  दिया  जाता  ।

 बड़ी  सिचाई  परियोजनाओं  से  अधिक  लाभ नਂ  मिल  सकने  का  एक  महत्वपूर्ण  कारण यह  है
 कि  किसी  परियोजना  से  सिंचाई  की  जा  सकने  वाली  भूमि  का  विकास  तेजी

 से  नहीं  किया
 जा

 इन  परियोजनाओं  का  जल  भूमि  विकसित  होने  के  कारण  नहीं  पहुंच  पाता

 सरकार  को  समस्या  के  इस  पहलू  पर  ध्यानपूर्वक  विचार  करना  सरकार  जब  तक  छोटे

 तालाबों  की  मरम्मतਂ  नहीं  करती  तब  तक  हम  सिचाई  की  समस्या  हल  नहीं कर  सकते

 उत्पादन  कम  होने  का  एक  कारण  यह  भी  है  कि  किसानों  को  उत्पादन  बढ़ाने के  लिये  को

 प्रोत्साहन  नहीं  दिया  जाला  ti  जब  तक  खाद्यान्नों  के  लिये  भी  उतनी  ही  सहायता  नहीं  दी  जाती
 जितनी  कि  वाणिज्यिकਂ  वस्तुओं  के  उत्पादन  के  लिये  दी  जाती है  तब  तक  किसानों  को  उत्पादन

 बढ़ाने  के  लिये  प्रोत्साहन  नहीं  मिलेगा  ।  आज  बैंक  भी  वाणिज्यिक  फसलों  के  लिय  पर्याप्त  ऋण

 देने  कालिया  तयार  हें  किन्तु  अनाज  की  फसल  देने  के  लिये  वे  थोड़ा  ऋण  भी  नहीं  देते  ।  सरकार

 को  किसानों को  प्रोत्साहन  देने  के  सम्बन्ध में  कोई  उचित  कदम  उठाना  चाहिये  ।

 आज  गावों में  खेतिहर  मजदूरों  की  दशा  बहुत  खराब  तो  उन्हें  उचित  मजूरी ही  मिलती

 है  और  न  नियमित  रूप  से  काम  ।  सरकार  को  इन  खेतिहर  मजदूरों  के  लिये  लाभप्रद  न्यूनतम

 मजूरी  की  व्यवस्था  चाहिये  ताकि  वें  उत्पादन  बढ़ाने  में  अधिक  सहयोग  दे  सकें  ।

 Shrimati  Sahodra_  Bai  Rai  (Damoh)  :  Mr.  Deputy  Speaker,  as  a  result
 of  failure  of  the  mionsoon  this  year,  there  is  a  great  shortage  of  food  grains  in

 Madhya  Pradesh.  Except  three  or  four  districts,  the  whole  State  is  in  a  grip  of
 famine.  Under  these  circumstances,  Madhya  Pradesh  will  not  be  in  a  position  to

 supply  foodgrains  to  Maharashtra  and  Gujrat  States  which  are  dependent  on

 Madhya  Pradesh  in  the  matter  of  food  supply  toa  large  extent.  The  Minister
 would  be  well-advised  if  he  understands  the  position  right  now.  He  should  not

 say  that  Madhya  Pradesh  is  a  surplus  State  and  should  heulp  others  in  the  matters
 of  foodgrains,  The  State  is  notin  a  position  to  oblige  any  State  during  this

 year.

 Keeping  in  view  the  food  shortage  in  Madhya  Pradesh  the  Central  Govern-

 ment  should  give  a  legitimate  share  of  the  imported  foodgrains  to  that  State.

 Government  should  not  stop  imports  of  food  grains  under  PL.  480  at  least  for

 two  years  otherwise  the  country  will  be  faced  with  a  serious  food  situation.

 The  Government  should  see  that  the  farmers  get  all  their  requirement  in  pro-

 per  time  without  any  diffi  culty.  The  district  officials  should  be  properly  instruc-

 ted  in  this  connection:  Mostly  these  officials  indulge  in  corrupt  practice.  They
 do  not  hear  the  request  of  farmers  without  taking  bribes  from  them.  That  is  the

 duty  ofthe  Government  tosee  that  no  official  indulges  in  any  corrupt  practices.
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 The  Government  should  take  up  the  minor  irrigation  works  in  Madhya  Pradesh
 and  cheap  electricity  should  be  made  available  to  the  cultivators  for  agricultural
 operations.

 Labourers  do  not  want  to  work  in  fields  because  agriculture  labourers  are

 low  paid.  Therefore,  steps  should  be  taken  to  ensure  better  and  reasonable  wages  to

 the  agricultural  labourers,  especially  Harijan  and  adivasis.  Landisnot  sufficient
 to  absorb  all  the  labourers  of  the  State.  Therefore,  new  industries  should  be
 set  up  in  the  State  in  order  to  give  employment  to  more  labourers.

 *हिन्दुओं  के  भारत  आने  पर  प्रतिबन्ध

 **HINDUS  DEBARRED  FROM  COMING  TO  INDIA

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  (Bijnaur)  :  Mr.  Deputy  Speaker,  Sir,  at  the  time
 of  Partition  the  population  of  Hindus  in  eastern  and  western  parts  of  Pakistan

 was,  180  lakhs.  According  to  astatement  issued  by  the  External  Affairs  Ministry
 the  population  ofnon-muslims  in  Pakistan  during  the  last  14  years,  i.  2.  since  1951,
 has  come  down  from  1,80  lakhs  to  go  lakhs  as  against  that  the  number  of  mus-
 lims  in  India  has  gone  up  from  34  croresto  5  crores.

 Looking  to  the  figures  of  population  in  Pakistan  it  appears  that  the  overall
 increase  in  population  during  the  period  from  1951  to  1961  was  24  per  cent  while
 the  increase  in  the  population  of  non-muslims  was  only  3  per  cent.  All  that  indicates
 that  Pakistan  has  deliberately  tried  to  do  away  with  allnon-muslims  either  by
 pushing  them  outor  by  killing  them  or  by  converting  them  to  their  own  religicn.
 We  have  heard  reports  about  the  large  scale  massacre  of  non-muslims  in  various

 parts  of  Pakistan.  We  have  also  heard  how  young  girls  were  kidnapped  from
 their  houses  with  the  concurrence  of  the  authorities  there.

 Hindu  families  who  have  come  over  to  Rajasthan  from  across  the  border

 during  the  recent  conflict  into  Pakistan  have  been  telling  us  about  the  most
 inhuman  and  barbarous  treatment  meted  out  with  Hindus  in  that  country.  Those
 incidents  were  perhaps  worse  than  what  happened  in  Pakistanin  1947.

 A  few  days  ago  our  hon.  friend,  Sardar  Kapur  Singh,  while  starting  an  half
 an  hour  discussion  had  informed  that  Pakistanis  abducted  70,  80  young  Sikh

 girls  from  the  border  villages  and  the  Govt.  of  India  says  that  they  have  not  got
 the  complete  information  and  they  are  trying  to  get  the  information.

 Some  times  ago  there  was  a  news  that  girls  of  young  age  were  sold  in  other

 countries.  Besides,  among  Hindus  who  wanted  to  come  back  to  India,  only  old

 persons  were  pushed  out  and  their  young  girls  were  snatched  away.  Can  we

 imagine  their  conditions  there?

 In  reply  to  a  question  as  to  whether  about  a  thousand  Hindu  families  of  Farid-

 pur  and  Jessore  districts  of  East  Pakistan  were  turned  back  from  near.  the  Pakis-

 tan  border  when  they  were  trying  to  cross  over  to  India,  the  Government  of  India

 said  that  they  had  noinformation  since  communication  facilities  with  East  Pakistan
 had  not  restored.  It  has  been  brought  to  the  notice  of  the  Government  by  Shri
 A.  C.  Guha,  Chairman,  Eestimates  Committee  and  2  UNI  news  item  appeared  in

 आधे  घण्टे  की  चर्चा  ।

 **  Halfan  hour  discussion.
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 [Shri  Prakash  Vir  Shastri]

 ‘Yugantor’  published  from  Calcutta,  that  even  today  there  are  5000  Hindus  in
 East  Pakistan  who  are  kept  under  detention.  Lakhs  of  Hindus  in  Sind  and  other

 parts  have  been  forcibly  thrown  into  camps  where  they  are  living  in  the  most

 inhuman  conditions.  And  yet  the  Government  of  India  says  that  they  have  no
 information  and  the  information  is  being  collected.  We  are  a  member  of  a  num-
 ber  of  international  organisations  and  we  have  ambassadors  of  so  many  countries
 here.  [donot  understand  why  the  Government  of  India  are  not  pursuading  them
 to  go  to  those  places  and  apprise  them  of  the  situation.

 Besides  Pakistan  has  been  acting  in  an  entirely  different  manner.  They  are

 sending  lakhs  ot  Muslims  to  our  country.  They  want  to  make  Assam  another
 Kashmir  and  want  to  disturb  the  peace  of  Assam.  There  is  hands  of  some

 persons  of  Assam  who  are  in  responsible  position  there  behind  this.  According  to

 1961  census,  insome  of  the  border  districts  of  Rajasthan,  the  Muslim  population
 has  gone  up  by  200  per  cent.  Muslim  population  in  the  whole  country  has  incr-
 eased  by  38  per  cent  in  the  last  ten  years  while  the  Hindu  population  has  gone

 up  by  only  22  to  24  per  cent.  Is  there  no  reason  behind  this?

 The  Government  of  India  should  put  before  the  security  council  the  facts  as
 to  what  happened  in  Pakistan  in  last  17  years  how  the  women  were  insulted  and
 how  their  religion  was  converted  so  that  the  world  at  large  should  know  as  to
 what  was  happening  in  Pakistan.  We  should  put  our  case  before  the  world  to
 influence  the  world  opinion.  This  case  should  be  taken  to  the  United  Nations  and
 we  should  try  to  find  out  the  whole  situation  through  some  international  organisa-
 tion  or  through  some  friendly  countries  with  which  we  have  politics  relations  so
 that  this  situation  is  not  allowed  to  continue  for  long.

 I  hope  that  the  Minister  of  External  Affairs  will  understand  the  seriousness  of
 the  situation  and  take  measures  in  this  connection.

 श्री  प्र०  र  चक्रवर्ती  |
 :  क्या  सरकार ने  सारी  गर-मुस्लिम  जनसंख्या  को  भारत  में

 लाने  की  और  उनके  द्वारा  पीछे  छोडी  गयी  सम्पत्ति  के  लिये  पाकिस्तान  से  क्षतिपूर्ति  की  मांग  करने

 की  कोई  योजना  बनायी  है  ?

 Shri  Bade  (Khargone)  :  Are  Government  aware  that  the  five  thousand
 Indians  who  are  detained  in  Pakistan  are  being  forced  to  accept  Islam?  Is  it
 true  that  Soda  Rajputs  haveaskedfor  arms?  Do  Government  know  thatfor  the
 last  two  months  Christians,  Buddhists  and  Hindus  are  coming  over  here  on  Assam
 border?

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  (Kota)  :  Have  the  people  living  in  the  border

 areas  of  Rajasthan  asked  the  Government  to  supply  them  arms  to  defend  themsel-

 ves  against  Pakistanis  and  have  the  Government  considered  their  request?

 श्री  to  नाठ  चतुर्वेदी  मां  यदि  सरकार  पाकिस्तान  में  उनके  अत्याचारों  से  eYy~

 संख्यकों को  नहीं
 बचा

 सकती  तो  इस
 दत  को  अन्तर्राष्ट्रीय  मंचों  पर्‌  उठाने  में  क्या  बाधा

 श्री  स०  चं०  सामन्त  :
 क्या  यह  सच  है  कि  पाकिस्तान  सरकार  पाकिस्तान में  हिन्दुओं

 का  परमं-परिवर्तन  कराने  की  नीति को  परन्तु  निश्चित  रूप से  कार्यान्वित  कर  रही  है

 यदि  तों  सरकार ने  इस  मामले में  क्या  कदम  उठाए  ह  अथवा  उठाएगी
 ?
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 :  स्थापित श्री  Fo  दास  :  इस  बात
 को

 ध्यान
 में

 रख
 हुए

 कि  संचार  व्यवस्था

 हो  गई  क्या  सरकार  के  लिये  यह  पता  लगाना  सम्भव  हो  गया
 है  कि

 क्या  उन  लोगों  जिनको

 प्रतिजन  पत्र  दिये  गय  अब  निर्बाध  era  यहां  आने  दिया जा  रहा हैं  और  जिन  लोंगों को  नज़र बन्द

 कर  लिपा  गया  क्या  उनके  प्रेरित  पत्र
 की

 अवधि
 बढा

 दी  गयी है  ?

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  (Dewas)  :  Have  the  Government

 tried  to  find  out  why  there  has  not  been  a  proportionate  increase  in  the  population
 of  Hindus  in  Pakistan  with  general  rise  in  propulation  there  and  whether  the  Govt.

 propose  to  take  the  whole  matter  before  the  UNO?

 वैदेशिक-कार्य  मंत्री  स्वर्ण  :  पाकिस्तान  में  अल्पसंख्यक  वर्ग  के  सदस्यों  में  जो  असुरक्षा

 की  भावना  उसके  बारे  में  जो  चिन्ता  व्यक्त  कीं  गयी  है  उसके  साथ  मेरी  पूरी  सहानुभूति  इस

 पर  कई  बार  यहां  विचार  हो  चुका  sl  ऐसे  मामलों में
 जब

 कोई  सरकार उस  ल्  में  रहने  वाले  हर
 नागरिक  के  प्रति  अपनी  जिम्मेवारी  को  नहीं  निबाहती  तब  एसी  स्थिति  उत्पन्न  होती  है  जेसी  पाकिस्तान

 में  अल्पसंख्यकों  के  प्रति  हो  रही  है  ।

 स्वतन्त्रता  के  बाद  वहां  पर  ऐसी  स्थिति  हों  गयी  थी  कि  अल्पसंख्यक  वग  के  लोग  अपने  को

 असुरक्षित  समझने  लगे  थे  और  वे  वहां  नहीं  रह  सकते  थे  और  उन्हें  भारत  आना  पडा  |

 पाकिस्तान  ने  नेहरू-लियाकत  अली  समझौते  के  अन्तरगत  अपनी  जिम्मेवारियों  को  नहीं  निभाया

 और  वहां  पर  अल्पसंख्यकों  में  बडी  असुरक्षा  की  भावना  है  और  उन  पर  अधिकाधिक  दबाव  पड  रहा

 इस  प्रकार  दूसरे  दर्ज  के  नागरिक  समझे  जाने
 के  बावजूद  भी  पाकिस्तान

 में  गर-मुस्लिम

 व्यक्तियों  का  वहां  रहना  कमी  कभी  बडा  कठिन  हो  जाता  है  और  वे  लोग  लाखों  की  संख्या  में  भारत

 आते  श्री  त्यागी  को  इन  परिस्थितियों  जिनमें  वे  लोग  यहां  आय  पता  है  और  उन्होंने  विभिन्न

 शिविर  खोल  कर  और  पुनर्वास  सम्बन्धीਂ  योजनायें  बना  कर  इन  विस्थापित  लोगों  को  भारत  में  बसने

 में  सहायता  ae

 जहां  तक  इस  सारे  मामलें  को  अन्तर्राष्ट्रीय  मंच  पर  ले  जाने  का  सम्बन्ध  हमने  इस  प्रश्न  पर

 खड़ी  सावधानीपूर्वक  विचार  किया  है  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  संघों  द्वारा  जो  कार्यवाही  की  जाती  है  उसके

 प्रति  हमारा  और  बहुत  से  अन्य  देशों  का  जो  अनुभव  रहा  है  उसके  आधार  पर  हमारा  बढ  निश्चय
 हैकि  सिवाय  इसके  कि  एक  दूसरे पर  आरोप-प्रत्यारोप  लगाये  इसके  कोई  लाभदायक  परिणाम

 नहीं  निकलेंगे  अन्यत्र  अनुभवों  से  भी  पता  चलता  है  कि  यदि  कुछ  देशों  की  अपने  नागरिकों  के

 प्रति  अपनी  जिम्मेदारियों  को  नहीं  निभाती  तो  अन्तर्राष्ट्रीय  संघ  के  पास  उनकी  कठिनाईयां  दूर  करने

 का  कोई  उपाय  नहीं  यह बडे दुख की दुख  की  बात  है  ।

 प्रदान  यह  है  कि  क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  समुदाय  ऐसे  हालात  पेदा  कर  सकता  है  जिसमें  किसी  भी  देश

 के  अल्पसंख्यक  वग  यहं  करने  लगें  उन्हें  पुनः आइ वासन  मिल  गया  है  ।  किन्तु  ऐसी

 स्थिति उत्पन्न  करने  के  लिए  उसके  पास  कोई  साधन नहीं  हे  ।  इस  परिस्थिति को  हमें  कटु  सत्य  के  रूप
 में  मान  लेना  चाहिए  |  इस  सम्बन्ध  में  हमारा  चाहे  वह  जो  कुछ  भी  बहुत  सराहनीय  है  और

 हमें  इस  बात  पर  गव  तथा  सन्तोष  है  कि  हमने  अपने  देश  में  सभी  व्यक्तियों  चाहे  वे  किसी  भी

 gas  अनुयायी  सामाजिक  समानता  प्रदान  की  हुई  अल्पसंख्यक  समुदायो ंके  लोग  हमारे
 देश  में  हमारे  राजनीतिक  हमारे  सामाजिक  जीवनਂ  तथा  हमारे  आर्थिक  जीवन  में  अत्यधिक

 महत्वपूर्ण  एवं  जिम्मेवार  पदों  पर  नियुक्त  किन्तु  पाकिस्तान  में  एसी  स्थिति  नहीं  है  ।  वहा
 अल्पसंख्यकों  के  साथ  समानता  का  व्यवहार  नहीं  भारत से  मुसलमानों को  बाहर  निकाले  जाने

 के  बारे
 में  पाकिस्तान  दुर्भावनापूर्ण  प्रचार कर  रहा  में  सभा  को  यह  स्मरण  करा  देना  चाहता

 हूं  सरकार ने  यह  दृढ़  निश्चय कर  लिया है  कि  हम  भारत  में
 अपने  अल्पसंख्यक  वो

 के  प्रति
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 स्वर्ण  fag]

 केसा ० व्यवहार  यह  हमारा  पुर्णतः  निजी  मामला  है
 ।  जहां तक  जम्मू  तथा  के  लोगों  के

 प्रति  व्यवहार का  सम्बन्ध  यह  मामला  पूर्णतः  जम्मू  तथा  काइमीर  सरकार  का  है  ।  इस  सम्बन्ध

 में  हमारा  व्यवहार  तथा  *रिकार्डਂ  निर्मल  एवं  स्वच्छ  रहा  है  और  अल्पसंख्यकों  के  हितों की  देखभालਂ

 करना  हमारा काम  फिर  भी  में  यह  स्पष्ट  कर  दना  चाहता  हुं  कि  हम  अल्पसंख्यकों के  प्रति  अपने

 व्यवहार के  लिए  किसीਂ  अन्तर्राष्ट्रीय  समुदाय  अथवा  विदेशों के  प्रति  उत्तरदायी नहीं  हे  ।

 कुछ  समस्याएं  कठिन  जिनका हल  अपनी  सर्वोत्तम
 क्षमता  के  अनुसार  स्वयं  ढूढना

 पड़ेगा  ।  जहां  तक  इन  मामलों को  अन्तर्राष्ट्रीय  मंच  पर  ले  जाने  का
 सम्बन्ध

 मैने इस
 मामले  पर

 काफी  अधिक  विचार  किया  है
 और  परिणामस्वरूप

 इस
 निष्कर्ष

 पर  पहुंचा  हुं
 कि  वहां पर

 केवल  आरोप  तथा  प्रत्यारोप  लगाये  जाने  के  अतिरिक्त  और  कोई  भी  लाभदायक  अथवा  व्यवहारिक
 परिणाम  नहीं  निकलेंगे

 ।  इसका  एकमात्र  उपाय  यही  दिखाई  दे
 देता  है  कि

 ह्म
 पाकिस्तान  से

 यह  आग्रह
 करते  रहें  कि  अल्पसंख्यकों  के  हितों  की  जिस  प्रकार

 र  हम  देख-भाल  करते  हें  उसी  प्रकार

 वे  भी  +रे  और  उसे  अपनी  जिम्मवारी  समझकर  निभाते

 जहां  तक  श्री  चक्रवर्ती के  इ  सुझाव का  कि  समूची  गर-मुस्लिम  जनसंख्या को  भारत  में  लाये

 जाने के  प्रद  पर  विचार  किया  जाना  सम्बन्ध  वह  बहुत  ही  निराशाजनक  हमें  एसी
 कोई  धारणा  नहीं  बनानी  चाहिए  और  हमें  इस  प्रकार  बिल्कुल  नहीं  सोचना  चाहिए  ।  जहां  तक

 प्रतिकर  मांगने  का  प्रदान  पाकिस्तान  ने  हमें  दारीयों  की  सम्पत्ति  तथा  पश्चिमी  पाकिस्तानਂ

 में  छोड़ी  गई  हिन्दुओं  और  सीटों  कीਂ  निष्क्रान्त  सम्पत्ति के  लिए  करोड़ों  wees  i  हम  उन

 रुपयों  को  किस  तरह  प्राप्त  कर  सकते  हें ?  प्रत्येक  वस्तु  यथा  मनुष्य पर  गुजरने  वालीਂ  महान  व्यथा

 तथा  दयनीय  स्थिति  को  केवलਂ  रुपयों  से  नहीं  तोला  जा  सकता  |

 जहां तक  श्री  बड़े का  नज़र बन्द  व्यक्तियों के  सम्बन्ध में  प्रश्न  यह  बात  ठीकਂ  है  कि  संघर्ष के
 समय  पाकिस्तान  ने  कुछ  लोगों  कों  नज़र बन्द  कर  लिया  था

 हमने
 भी

 यहां  कुछ  लोगों  को
 नज़र बन्द  किया  था  ।  स्थिति  में  सूधार  हो  जान  पर  हम  पाकिस्तान से  अपने  लोगों  को  वापस  लाने

 के  लिए
 कुछ  कार्यवाही  करने  ।  हम  अपनी  ओर से  पाकिस्तानी  नागरिकों  ey  लौटाने के  लिए

 तयार  ह्

 जहां  तक  सीमावर्ती  लोगों को  शस्त्र  दिये  जाने  का  प्रश्न  यह  एक  विषय  है--और  वे

 इस  पहलू  पर  विचार कर  रहे  हे  और  कुछ  राज्यो ंने  पहले ही  उन  क्षेत्रों में  प्रतिरक्षा
 की

 दृष्टि
 से

 उन्हें
 और  अधिक  सशक्त

 बनाने  के  उद्देश्य  से
 वहां के  ऐसे  लोगों  को

 शस्त्र  दे
 दिये  हे ंजो  प्रभावी

 ढंग  से  उनका  उपयोग  कर  सकते  हें  ।  और  मुझे  यकीन  है  कि  राज्य

 सरकारे

 प्रत्येक  सीमावर्ती  क्षेत्र की
 स्थानीय  परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  समुचित  कायंवाही  करेंगे

 आसाम में  घुसपैठ  का  जहां  तक
 सम्बन्ध

 आसाम  सरकार
 ने  केन्द्रीय  सरकार  की  सलाह से

 ऐसी  कार्यवाहियाँ  आरम्भ
 कर  दी  हे  जिनके  परिणामस्वरुप  पाकिस्तान  से  हमारे  राज्यक्षेत्र में

 अवैध  रूप से  आने  वाले  घुसपैठियों  को  आसाम  सरकार  सीमा से  बाहर  खदेड़ने में  सफल  हो  गई

 किन्तु इस
 सम्बन्ध  में  आसाम  सरकार  द्वारा  अभी  और  कुछ  किये  जाने  की  आवश्यकता  जो

 वह  करेगी  ।

 कई  माननीय  सदस्यों
 ने

 पाकिस्तान
 में  हिन्दुओं  की  जनसंख्या  विभाजन

 के  समय
 की  अपेक्षा

 a

 पाकिस्तान
 अब  कम  हो  जाने के  कारण के  बारे में  पुछा

 इसका
 मुख्य  तथा  स्पष्ट  कारण  यह-है  कि

 से  लाखों  व्यक्ति
 असुरक्षा

 की  भावना
 से  प्रेरित  होकर  समय-समय पर  भारत  आते  रहे  छह  इसके

 अतिरिक्त  बलात  धर्म  परिवर्तन  भी  इसका एक  भारी  कारण  हो  सकता
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 1965.  (1)  खाद्य  तथा  (४)  के

 परिणामस्वरूप  उत्पन्न  स्थिति
 के

 बारे
 में

 प्रस्ताव

 a  mate  अ  नें  रहते  हुए  » oF  उन  लोगों  के  लिए  यथा  संभव  हर  गया  करते  रहेंगे  और

 वहा  के  अल्पसंख्यक  समुदाय  के  लोगों  के  प्रति  हमें  हर  प्रकार  की  सहानुभूति  है  ।

 (1)  खाद्य  स्थिति  तथा  (2)  अनावृष्टि  कें  परिणाम  स्वरूप  उत्पन्न  स्थिति के  बार  में  ,

 प्रस्ताव--जारी  )

 MOTIONS  RE:  (i)  FOOD  SITUATION  AND  (ii)  SITUATION  ARISING.  OUT  OF
 DROUGHT

 Shri  Achal  Singh  (Agra)  :  Mr.  Deputy  Speaker,  Sir,  the  country  15  ६008
 faced  witha  grave  food  problem.  It  15  due  to  Government  poli:  ies  pursued  in

 ragard  to  agriculture.  Attention  ofthe  Prime  Minister  and  the  Minister  cf  Food

 and  Agriculture  have  been  drawn  from  time  to  time  to  this  expected  situatio.

 they  failed  to  pay  adequate  attention  to  this  important  matter.  n
 but

 श्री  विद्याचरण  शुक्ल  पीठासीन  हुए
 Suri  V.  (1.  SHUKLA  in  the

 Chair

 The  distribution  machinery  also  contains  various  defects  which  result  in
 a  wide  disparity  in  prices  of  wheat  or  rice  in  different  states.  There  is  no  shortage
 of  foodgrains  in  the  country,  but  the  unequitable  distribution  makes  it  so.  Efforts

 should,  therefore,  be  made  by  the  Government  to  see  that  machinery  for  equita-
 ble  distribution  of  foodgrains  is  established  throughout  the  country.  In  this

 connection,  Ihave  a  submission  to  make  on  the  basis  of  our  experience  that  we
 have  gained  in  regard  to  most  of  the  Public  undertakings,  this  trade  should  not  be
 entrusted  to  the  State  Trading  Corporat'on  because  it  is  seen  that  these  undertak-

 ings  generally.suffer  loss  due  to  their  inefficient  management.  So  this  body  may
 hardly  be  exzected  to  achieve  considerable  success  in  tackling  this  grave  problem
 of  equitable  distribution.

 I  think  itis  absolutely  necessary  to  decontrol  the  foodgrains  and  allow  their
 free’  movements  which  willhelp  in  removing  the  wide  disparities  in  availa-

 bility  and  prices.  It  is  ‘a  pity  that  our  Government  -have  not  paid  adequate
 attention  to  agriculture  and  took  no  substantial  measures  to  increase  the  agricul-
 tural  production  during  the  last  18  years.  We  continued  to  import  foodgrains
 all  these  years  and  despite  that  we  have  not  yet  been  able  to  achieve  Self-Suffi-

 ciency  in  this  regard.  Secondly,  the  step  being  taken  by  the  Hon.  Minister  to  in-
 troduce  the  statutory  rationing  cannot  be  supported  because  it  is,  no  doubt,  a
 result  of  the  utter  failure  of  the  wrong  policies  being  pursued  by  the  Government.
 The  step  may  create  some  new  troubles  in  the  country  rather  than  solving  the  food

 problem.  I  will,  therefore,  request  the  hon.  Minister  to  revise  his  decision.

 The  trade  Associations  in  the  country  are  always  prepared  to  extend  their
 full  cooperationto  the  Government  and  this  work  may  be  entrusted  to  them  and  they
 may  be  asked  to  maintain  proper  registers  and  accounts  for  the  purpose.  If  done

 So,  it  would  check  the  possible  irregularities  also.

 The  Government  may  be  held  responsible  for  the  existing  famine-like  situation
 all  over.  the  country.  Previously,  when  such  situation  arose,  the  surplus.  states
 used  to  supply  foodgrains  to  the  deficit  states.  But  the  Government  have  now
 created  several  zones  and  imposed  restrictions  on  the  movement  of:
 and  as  such  the  situation  has  further  deteriorated.  poederains
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 Motions  ye:  (i)  Food  S'tuation  and  (ii)  Situation  December  6,  1965

 arising  out  of  Drought  Conditions
 -

 श्री  go  चे  पन्त  :  इसमें-कोई  सन्देह  नहीं  कि  देश  में आज  खाद्य  बिस्ट

 बनी  हुई  फ्िन्त्‌  यह  एक  गंभीर  मामला  है  कि  प्राप्त  करने  के  कई  वर्षों  के  पब्चात्‌ भी भी
 हमें  खाद्य  उत्पादन के  सम्बन्ध  में  ऋतु  की  afafacar  पर  निर्भर  करना  पड़ता  है

 ।  कृषि  सम्बन्धी

 समस्याओं  का  कई  बार  विवेचन  गया  है  और  ये  समस्याएं  तथ्य  उनके  हल  अच्छी  प्रकार  विदित

 हे  किन्तु  यह  तो  क्रियान्विति  का  क्षेत्र है  जहा ंहमਂ  असफल  we  इन  समस्याओं  को  दो  क्षेत्रों में
 यथा  तकनीकी  और  प्रशासनिक  समस्याओं में  व्यापक  रूप से  विभक्त  किया  जा  है  ।  इन

 दोनों  क्षत्रों को
 समस्याओं  की  गंभीरतापूर्वक  उपयुक्त  कार्यान्वित किये

 जाने
 पर

 अच्छी  प्रकार  सुलझाया

 जा  सकती  हम  सभी  यह  जानते ह  कि  चूहों  तथा  अन्य  कीडों  ढारा  कितने  खाद्य  का  उपभोग

 किया  जाता है  किन्तु  हमने  इस  समस्या  को  इतनी  गंभीरता से  सुलझाने  का  प्रयत्न  नहीं  किया है
 जितनी  गंभीरता से  कि  इसे  सुलझाया  जाना  चाहिए  ars

 गत  वर्षों
 के

 दौरानਂ  अच्छे  बीजों  के  मामले  में  भी  हम  उनके  वितरण  के  लिए  उपयुक्त  व्यवस्था

 करन ेमें  असफल  इसी  प्रकार  ऋण-व्यवस्था  तथ्य  अन्त विभागीय  समन्वय  के  मामलों की
 भी  पर्याप्त  नहों  में  पुलिस  करता  हुं  कि  जब  तक  हम  इन  समस्याओं  के  प्रति

 निष्पक्ष  वैज्ञानिक  दृष्टिकोण  न  अपनायेंगे  तब  तक  उनका  सुलझना  कठिन  होगा
 जब  तक  तकनीकी  दृष्टिकोणों  को  इतना  महत्व  नहीं  दिया  जायेगा  जितना  कि  आवश्यक  है  तब  तक
 समस्याओं जो  तकनीकी  प्रकार  की  सुलझाना  कठिन  होगा  जेसा कि  हमें  पिछले  वर्षों में  अनुभव

 होता  रहा  एक  अन्य  बात  जिसे  किये  जाने  की  आवश्यकता है  वह  है  वास्तविक  कार्यवाही  को

 करने  की  ।  हमें  अक्षमता  तथा  प्रक्रिया  से  होने  वाले
 विलम्ब

 के  बारे  में  कड़ी  कार्यवाही  करने  को

 आवश्यकता है  ।

 हमारे  उत्पादन  का  एक  तिहाई  भाग  अनाज  बाजार  में  जाता है  और  यह  विपणन  योग्य  फालन

 अनाज है
 ।  यदि  इस  faut

 फालतू  अनाज  में  जनसंख्या में  होने  वाली  वृद्धि के  अनुरूप

 बुद्धि  नहाने पर
 उसमें  तुरन्त  कमी हो  जाती  यदि  हम  खाद्य  समस्या  को  वास्तव  में  सुलझाना

 चाहते  हें  तो  हमारे  पास  न  केवल  मांग  से  थोड़ी  सी  अधिक  मात्रा  में  अनाज  होना  चाहिए  परन्तु

 हमार  पास  काफी  अधिक  मात्रा  में  अनाज  होना  चाहिए  ताकि  कमी  वाले  वर्षों  की  कमी  को  पुरा  करने

 के  लिए  समीकरण-भंडार  खोले  जा  सकें  ।

 मोनसल  के  दौरान  वर्षा  होने  के  कारण  खारिज  की  फसल  को  काफी  निसार  पहुंचा है
 की  फसल  भी  अनिश्चित  हमें  आगामी  वर्षों में  अधिक  कमी के  लिए

 तैयार  रहता  चाहिए ।  जहाँ तक  उपलब्धता  का  प्रश्न  स्थिति में  उधार  करने  का  कोई  तरीका

 नजर  नहीं  आता  इसलिए  हमें  अपना  ध्यान  यह  सुनिश्चित  करने  की  ओर  लगाना  चाहिए

 कि  वितरण  न्यायसंगत  हो

 वर्तमान  में  हमारा  खाद्य  भौतिकी  मल  आधारझिलाएं  खण्ड  पद्धति

 शिकार  द्वारा  वसूली  तथा  राशनिंग  और  वितरण हैं  ।  जहां  तक  खण्ड  पद्धति  का  सम्बन्ध

 है  प्रत्येक  राज्य  को  पु थक  कर  देने  का  अथ  यह  होगा  कि  कमी  वाले  राज्यो ंके  लिए  खाद्य
 की

 व्यवस्था  करने  का  उत्तरदायित्व  पुर्णतया  केन्द्र पर  है  क्योंकि  कमी  वाले  राज्यों  को  उनके  लिए

 संभरण  के  परम्परागत  स्त्रोतों से  पृथक  कर  दिया  गया है  i  हम  कुछ  राज्यों  में  एकाधिकार  दवारा

 वसूली  की  प्रणाली  लागू  करके  यह  उत्तरदायित्व  निभादा  चाहते  है  यदि  सरकार  के
 पास  दों

 महिने  के  लिए  भंडार  हों  तो  ऐसा  सफलता  gas  किया  जा  सकता  है  क्यों  की  सरकार  को  मण्डियों

 से  माल प्राप्त  करने में  दो  महिने  लगेंगे  किन्तु  सरकार के  पास यह  भंडार  नही  है  |

 इसी  प्रकार  समाहार
 का

 प्रश्न  भो
 बहुत

 कटिन
 है  क्योंकि  यह  समझते

 हें  कि
 इस  प्रकार  वे  युक्तियुक्त  मूल्य से

 वंचित  रह  जायेंगे  |  उपलब्धि  तथा  मूल्य  असमानता हैं
 और

 ऐसा  अनुभव  किया  जाता है
 कि  कुछ  राज्यों में  यह  cat  राज्यों  की  अपेक्षा  कैदी  अधिक है  ।

 ELIS



 15  1887  के (1)  खाद्य
 स्थिति  (2)  aaa

 रामस्वरूप  उत्पन्न  स्थिति  के  बार  म॑  प्रस्ताव

 भी  कमी
 को

 दौरान  रूद्यान्नों
 के

 एक
 राज्य  से  दूसरे  राज्य

 में  ले  जाने
 तथा  वहा  से  लाने  पर  कुछ

 विनियामक  न्पयिंत्रण  आवश्यक है  ।  इस  सम्बन्ध  में  श्रीमती  शारदा  मुकर्जी
 के  इस  सुझाव  से  सहमत हूं  कि  हमें  1964 से  पहले  की  जब कि  ये  तीन  बड़े  खंड

 दक्षिणी
 पूर्वी  खण्ड  तथ्य  मध्य  केन्द्रीय  ख़ण्ह् ग  फिर  अपनानी  यदि  हम  वह  स्थिति

 फिर  अपनाए  तो  दक्षिण  विशेषतया  केरल  और  मसूर में  जहां  बहुत  निकट  स्थिति  बनी

 हुइ  है  way  पर्याप्त  रूप से  सुधार  हो  जायेगा ।

 डा०  माठ
 श्री०  अणे  (  नागपुर )

 :
 सभापति

 में
 इस

 विषय
 पर

 अखिल
 भारतीय  दृष्टिकोण

 से  नहीं  अपितु  केवल  विदर्भ  में  व्याप्त  स्थिति
 को

 ध्यान
 में  रखकर  बोलूंगा

 हमारे  देग  में  अनावृष्टि  का  हना  कोई  नई  बात  नहीं  है  ।  चूंकि  हमारे  देश  में  खेती  वर्षा पर
 निर्भर  करती  इसलिए  अधिकतर  ऐसा हो  जाता है  कि

 उन  क्षेत्रों  जिनमें  वर्षा  नहीं  होती
 अभाव  की  स्थिति  पदा हो  जाती  फिरभी  विदर्भ के  क्षेत्र में  मेरे  जीवन  काल  में  आज
 85  ay  की  आयुपयंन्त  कभी  अकाल  नहीं  बल्कि  क्लीन  लोग  अन्य  राज्यों  को

 भी  सदन  फालतू  अनाज  संभरण  करते  एसा  इसलिए  था  क्योंकि  किसान  एक  चालू  वह  के
 लिए  अपेक्षित  अनाज  के  अतिरिक्त  आगामी  वर्ष  के  लिए  भी  अनाज  का  कुछ  स्टॉक  रखा  करते  थे  ।

 परन्तु  पिछले  कई  वर्षों  में  अधिक  अच्छी  फसलों
 के  होने  के  बावजूद  भा  देश  में  अभाव  की  स्थिति

 उत्पन्न  हो  जाने
 के  कारण--किसानों  द्वारा  उस  अनाज  को  जमा  रखने  की  ई  बात  ही  नहीं  है

 fant  उपभोग  वे  उन  कमी  वाले  महिनों में  किया  करत  थे  जिनके  दौरान  उन्हें कोई  फसल  प्राप्त

 नहीं  होती  ऐसा  इसलिए  है  कि  विदभ  को  महाराष्ट्र  जो  सदा  कमी  वाला  प्रान्त  रहा

 मिला  दिया  गया  है  जिसके  परिणामस्वरूप  किसानो ंसे  अनाज  के  स्टॉक  बम्बई  आदि  बड़े  बड़
 दायरों  को  चले  अज  इसका  परिणाम  यह  निकला है  कि

 विदेश
 के  आठ  जिलों  जिन्हें

 आत्म-निभने  समझा  जाता  खाद्य  की  कमी  की  स्थिति  पैदा हो  गई  है  और  अकाल  का  काफी

 कुप्रभाव  पड़ा है  और  नई  सरकारी  व्यवस्था से  इन  जिलों  कोई  सहायता  नहीं  मिली

 दूसरी  बात  यह  कि  हमें  केवल  वर्षा पर  निसार  करना  पड़ता  समूचे  विदेश  कुछ  तालाबों

 के  अतिरिकत  जिनसे  कि  कुछ  हजार  एकड़  भूमि  की  सिंचाई  हो  जाती  सिंचाई  की  बिलकूल  भी

 कोई  व्यवस्था  न्हीं  महाराष्ट्र  सरकार ने
 लगभग  14  करोड़  रुपयेकी  भंडर  योजना  को  खत्म

 कर  feat  है  जिस  पर  70  लाख  रुपये  पहले ही
 खच  हो  महराष्ट्र  सरकार

 ने  जिन
 तीन

 जिलों  विदा  तथा  भंडा के  लिये  बड़ी  तथा  मध्यम  सिंचाई  योजनाओं

 को  क्रियान्वित  करने  का  विचार  किया है  वे  अभी  उसके  विचाराधीन  यद्यपि  छोडी  सिंचाई
 योजनाओं  को  मंजूरी  दी  जा

 चुकी  है  परन्तु  उन्हे  सुचारू  रूप से  तथा  गंभीरतापूर्वक  कवित

 नहीं  किया  जा  रहा  इसलिए  लोगों को  इन  योजनाओं  का  लाभ  नहीं  पहुंच  रहा  है  ।

 खाद्य  उत्पादन  आदि  में  विधि  करने के  हेतु  काय के  निष्पादन  में  सरकार  के  विभिन्न  विभागों

 के  कोई  समन्वय  नही  इनके  बीच  आज  की  अपना  अधिक  से  अधिक  अ  छा  समन्वय

 किया  जाना  जहां  तक  उर्वरकों
 के

 संभरण  का  सम्बन्ध  सरकार
 इस

 मामले
 में  भरस+क

 प्रयत्नशील  हो  सकती है  किन्त ुवे  लोग  जो  कार्य  निष्पादन  करते  अपना  कार्य  पालन  कने में
 गंभीर  नहीं  इसी  प्रकार  अमरावती  जिले

 के
 लोगों  को  कलकत्ता  उर्वरक  कारखाने से  गत

 ay  save  मंगाते पर  लगभग  50,000  रुपये  की  हनी  Beet  पड़ी है  क्योंकि  उर्वरकों  को

 उचित  ढंग  से  नहीं  भेजा  गया  बाद  में  सरकार  ने  इस  मामले  की  जांच  भी  करवाई  किन

 अभी  यह  मामला  अनिर्णित  पड़ा  हुआ  जब  तक  सरकार  काय  निष्पादन  करने  वाल  कर्मचारियों

 में  उत्तरदायित्व  तथा  उच्च  नैतिक  स्तर  की  भावना  उत्पन्न  नहीं  करती  तब  तक  कृषक  का  कल्याण

 नवदीं  हो  सकता  और
 Tal

 स्थिति में  कोई  सुधार  हो  सकता है
 ।
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 Motions  re:  (i)  Food  Situation  and  (ii)  Situation  Agrahayana.15,  1887  (Saka).
 arising  out of  Drought  Conditions

 —_——

 [Sto  मा०  sito  भरे

 अन्त  में  यह  कहूंगा  कि  पारस्परिक  समन्वय  स्थापित  करने  की  भी  आवश्यकता  मंत्री
 महोदय  को  केवल  अपने  मंत्रालय  तथा  अन्य  मंत्रालयों  के  बीच  ही  नहीं  अपितु  उन  क्र मंच रियों के
 बीच  far  हू  काय  निष्पादन  करना  होता  समन्वय  स्थापित  करने के

 लिए
 रहना

 चाहिए  ।

 ShriK.N.  Tiwary  (Bagaha)  :  Mr.  Chairman,  .We  appreciate  the  efforts

 being  made  by  the  Government  to  face  the  food  situation,  The  food  situation  as  it
 is  today  isnot  peculiar  to  India,  in  fact  the  whole  world  is  faced  with  this  kind
 ofsituation.  In  the  Report  ofthe  A.O.  Conference  held  in  Rome,  it  has  been
 stated  that  the  world  food  outlook  was  alarming  with  the  prospects  of  serious
 famines  in  heavily  populated  areas  during  the  next  five  to  ten  years.  It  is
 further  said  -in  the  Report  that  the  industrial  and  the  agricultural  development
 should  go  side  by  side.  It  is  not  only  India  that  has  to  face  drought  conditions
 but  Africa,  Australia  and  China  had  also  been  hit  by  drought  and  this  is  bound
 to  affect  the  world  food

 situation  adversely.

 The  food  minister  has  doné  the  right  thing  in  placing  the  correct  picture
 before  the  House.  Had  he  not  doneso  he  might  have  been  accused  of  hiding
 the  facts  duing  ensuing  Budget  Session.

 श्री  सॉनावणे  पीठासीन  हुए

 |  Suri  SONAVANE  in  the  Chair

 It  has  been  sugpested  that  PL  480  imports  should  be  stopped.  In  that  connec-
 tion  we  should  realize  that  itisnot  only  our  country  which  is  importing  foodgrains

 Even  Russia  and  U.A.R.  are  importing  wheat  from  America  and  China  is

 also  importing.  Therefore  to  suggest  that  we  should  stop  imports  particularly  at  a
 time  when  we  were  short  of  about  10  million  tons  is  not  proper.

 We  have  been  issued  a  book  entitled  ‘‘Reorientation  of  Programmes  of

 Agricultural  Allthe  details  regarding  agriculture  production  are

 fully  given  therein.  In  this  connection  I  would  liketo  know  why  Government

 should  write  tous  that  we  have  not  made  much  progress  in  this  work  when  Go-

 vernment  itselfis  aware  ofall  the  methods  regarding  increasing  the  food  produc-
 tion.  The  Government  should  do  away  with  the  red  tapism  and  implement  all

 the  schemes  without  any  delay.

 In  this  book  a  reference  has  also  béen  made  about  fisheries  development.

 The
 Government  15  responsible  for  not  developing  fisheries  so  far.

 I  wouldlike  to  suggest  that  a  commission  should  be  appointed  to  find  out  whe-

 ther  the  amounts  granted  to  the  various  states  have  been  properly  utilized  or

 of  officials  and  non-  officials  both.  The not;  the  commission  should  consist

 Scheme  regarding  crop  pattern  sh
 ould

 be  implemented.  Central  Agriculture  Ser-

 vice  should  be  set  up.

 I  would  like  to  suggest  also  that  the  department  of  Food  and  Agriculture  and

 the  Department  of  Community  Development  should  be  amalgamated.
 -
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 6  1965  (1)  खाद्य  स्थिति  तथा  (2)  अनावृष्टि  के

 परिणामस्वरूप  उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में  प्रस्ताव

 The  Governmentshould  restrict  sugarcane  productionso  that  more  food  crops
 could  be  -raised.  The  Banks  have  stopped  advancing  money  for.agriculture

 purposes.  Therefore,  the  fogd  corporaticn  or  the  Agriculture  Department
 should  advance  loaris

 The  Government  should  lay  greater  stress  on  long  term  and  short  term  pro-

 grammes  of  developing  agriculture  and  incresing  ‘production

 Shri  D.  S.  Patil  (Yeotmal)  Mr.  Chairman,  it  is  the  policy  of  the  Govern-

 ment  to  make  the  country  s:lf-sufficient  in  foodgrains.  We  should  take  every

 possible  steps  to  increase  the  production  of  foodgrains.  The  Government  does  not

 want  to  import  foodgrains  but  in  view  of  the  present  shortage  we  should  import
 from  the  United  States.  In  this  way  we  would  be  able  to  face  the  food  situation.

 The  farmer  should  get  the  remunerative  price  He  should  be  given  cheap
 fertilizers,  good  seeds,  insecticides  and  agricultural  implements.  There  should  be

 one  policy  regarding  agricultural  enconomy.  In  regard  to  credit  given  to  the  far-

 mers,  the  basis  should  be  production  capacity  instead  of  ownership  of  property
 Because  of  the  wrong  policy  the  small  farmers  do  not  get  credit  at  present.  The

 Central  Government  should  adopt  tre  Bhubaneswar  Resolution  regarding  cred

 to  the  farmers  andthe  State  Government  should  also  be  issued  direct:ons  accor-

 dingly

 It  is  strange  that  although  we  have  insurance  for  -many  things,  the  crop  and

 cattle  of  the  farmers  have  not  yet  been  so  covered.  Congress  has
 adopted  ८

 a  policy
 in  this  regard  but  it  is  not  being  implemented.

 The  Government  policy  of  price  support  has  been  a  failure.  ‘This  policy
 should  not  be  pursved  any  longer.

 There  isa  tendency  in  all  the  states  to  declare  themselves  to  be  the  eficit

 States.  Therefore,  it  was  decided  that  the  surpluses  and  deficits  of  the  different

 Beare
 will  be  assessed  and  eriodically  revised  and  the  decisions  of  the  Planning

 Commission  would  be  binding  on  all  the  States.  But  this  has  not  been  done.

 I  would  also  like  to  submit  that  uniform  policy  of  compulsory  levy  and  pro-
 curement  should  be  introduced  throughout  the  country.

 There  should  be  equitable  distribution  of  food.  The  village  people  should
 also  get  the  benefit  of  rationing.  The  food  trade  should  be  taken  over  by  the

 Government  and  should  not  be  left  in  the  hands  of  the  private  traders.

 hope  that  the  Government  would  pay  attention  to  the  suggestions  made  by
 me.

 शमी  do  ao  पाटिल  :  मं  कृषक  होने के  नाते  खाद्य  समस्या  को  हल

 करने  सम्बन्ध  में  अपने  रखेगा  ।

 कृषि  के  बारे में  हमारे  देश  में  दो  बड़ी  कठिनाइयां  ft  पटली  कठिनाई  प्रशासन

 व्तंमानਂ  ढांचे  के  बार  में  है  ।  केन्द्रीय  खाद्य  मंत्रालय  के  कर्मचारियों  को  नही  तो  कृषि  किये  की

 जानकारी
 है  और  नहीं  तो  उसका  दृष्टिकोण  ग्राम्य  है  दूसरी  कठिनाई  भूमि  के  असमान

 होने  :  बाड़े  इस  का  प्रणाम  यह  हैं  कि  देश  को  गम्भीर  खाद्य  समस्या  का  सामना
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 Motions  re  December  6,  1965 (i)  Food  Situation  and  (ii)  Situation

 arising  out  of  Drought  Conditions

 SS

 सं०  ब०  पाटील

 करना  पड़ रहा  बढते हुये  मूल्यों  के
 कारण  आजकल  जीवन  कठिन  हो  रहा

 खाद्य  समस्या  को  हल  करने के  faa  काफी  प्रयत्न  किये  गये  हें  परन्तु  यह  समस्या
 अभीतक  भी  हल  नहीं  हो  पाई  आज  हमें  यह  आधारभूत  बात  स्वीकार  करनी  चाहिये  कि

 अच्छी  फसल  के  लिये  हमें  अब  प्रकृति  पर  निसार  नहीं  रहना  चाहिये  ।  इसके  लिये  अविरत

 प्रयास  की  ओआवइयकता  जब  तक  हम  इस  आधारित  बात  को  स्वीकार  नहीं  हम

 अपनी  योजना  के  सम्बन्ध  में  गलती  कर  सकते

 खाद्य  मंत्री  ने  कहा  है  कि  so  लाख  टन  की  ware  परन्तु  यदि  पी०  एल०  480 के
 अन्तरगत  ख्यद्यान्न  को

 भी
 ध्यान  में  राग

 जाय  यह  कमीं
 लगभग  एक  करोड़  40  लाख

 टन  की  है  ।  राज्यों  में  खाद्यान्न  लाने  जाने  पर  प्रतिबन्ध  होने  के  कारण  इस  कमी  को  प्रभाव

 कहीं  अधिक  और  कहीं  कम  पड़  सकता है

 अकाल  के  बारे  में  पूर्वानुमान  करने  से  जमाखोरी  बढ़ेगी  और  जमाखोरी  करन  वाले

 व्यक्ति  सरकार  की  नजरों  से  बचने  का  प्रयत्न  करेंगे

 हमारा  उद्देश्य  यह  होना  चाहिये  कि  हम  अपने  देश  के  संसाधनों  के  आधार  अपने

 देश में  खाद्यान्न  के  बार  में  आत्मनिर्भर  हों  ।  पी०  एल०  480 के  अन्तगंत  आयात  पर  निभर  रहना

 केवल  देश  के  आधिक  विकास  के  हानिकारक  नहीं  बल्कि  इससे  हमारा

 सम्मान  तथा  आत्म  विश्वास  भी  कम  होता  देश को  अपने  पांव  पर  खड़े  होना  चाहिए

 ar  आत्मनिर्भरता के  लिये  अब  कदम  उठाये  जाने

 हमारे  देश  में  प्रति  एकड़  उत्पादन  दूसरे  देशों  की  तुलना  में  बहुत  कम  है  इस  और  ध्यान  दिया

 जाना  चाहिये  ।

 अन्त में  में  यह  कहना  चाहता हूं  कि  खाद्य को  राष्ट्रीय  विषय  समझा  जाना  चाहिये  और

 समूचे  राष्ट्र को  एक  माना  जाना  किसी  को  यह  अधिकार  नहीं  होना  चाहिय  कि

 दूसरों  को  अपने  पर  निरभर  यदि  afr
 वस्तुओं

 की  कमी  को  दूर  करने के  लिये  और

 अत्यावश्यक  वस्तुओं  के  बढ़ते  हुये  म्यों  को  कम  करने के  लिये  तेज़ी  से  कदम  नहीं  उठाय
 ती  सच्चे  देश  को  विपत्ति  का  सामना  करना  पड़ेगा  ।

 Shri  Balgovind  Verma  (Kheri)  Althcugh  the  food  problem  is  very  grave,
 yet  Iamnot  ofthe  opinion  that  a  resolution  should  have  been  brought  before  the

 House.  Iam  afraid  that  the  efforts  being  made  by  the  peasants.  to  increase  food

 production  may  be  retarded  by  this.  At  the  most  the  Hon.  Minister  might  have

 discussed  this  problem  with  the  members  of  the  opposition  parties.  But  now  that
 this  problem  has  been  brought  before  the  House,  I  would  also  like  to  make  some

 suggestions

 If  the  food  problem  is  to  be  solved,  there  should  be  complete  coordination  bet-

 Ween  the  various  departments  such  as  food  and  agriculture,  irtigation  and  power
 and  community  development  and  cooperation,  in  fact  al]  these

 departments
 should  be  brought  under  the  Ministry  of  Food  and  Agriculture.  This  is  very  im-

 portant.  As
 long-as

 these
 departments

 are  not  coordinated  the
 किय

 pro-
 duction  cannot  increase.

 The  Government:should  ensure  that  the  loans
 given

 for  minor.
 irrigation

 projectsis  utilized  only  for.that  purpose.  Today  35  per.cent  of  the.toan  is  to  be
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 15  1887  (1)  खाद्य  स्थिति  (2)
 परिणामस्वरूप  उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में  प  व

 utilized  for  fertilizers  with  she  result  that  there  is  not  sufficient  amount  for  con-

 structing  a  tube-well.  The  Government  should  provide  cheap  electricity  for  agri-
 cultural  operations  and  also  ensure  that  the  agricultural  implements  are  made
 available  tothe  farmer  at  cheaper  rates.  He  should  be  given  the  necessary  in-
 centives.

 Steps  should  be  taken  to  manufacture  tractors  out  of  indigenous  material]  and
 there  should  be  noexcise  duty  on  them.  The  Government  has  imposed  excise

 duty  to  the  tune  of  about  Rs.  5,000  on  Russian  tractor  which  costs  Ks.  9,000.
 It  means  that  the  Government  wants  that  agriculture  should  not  make  progress.

 There  isa  lot  ot  difficulty  in  obtaining  spare  parts  oftractcrs.  We  should  open
 workshops  for  tractors  at  places  where  mechanised  farming  is  being  undertaken.
 In  addition,  the  Government  should  also  make  arrangements  for  the  proper  supply
 of  diese)  011,  mobil  oil  and  kercsene  011  for  the  operation  of  tractors.

 The  procurement  policy  of  the  Government  is  entirely  defective.  The  Govern-
 ment  should  not  depend  on  the  private  trade1s  for  procurement;  1t  should  be  enti-

 rely  taken  over  by  the  Government.  Middle  man  engaged  on  this  work  should  be
 removed.

 Shri  Yashpal  Singh  (Kairana)
 :  Mr  Speaker,  it  has  been  said  by  the  Ge-

 nerat  Secretary  of  U.  Congress  Committee  that  fifty  per  cent  of  the  tube
 wells  are  not  working  because  the  operators  are  given  meagure  salaries.  The

 operators  have  left  their  jobs.  This  should  be  looked  into  by  the  Govern
 ment,

 it  could  nct  be  understood  why  people  are  dying  of  hunger  in  this  country
 5. when  85  pe:  cent  cf  the  population  is  engaged  cn  aguiculture.  [he

 Officers  should  not  re  entrusted  with  the  work  connected  with  food  and  agricul-
 ture;  they  had  no  knowledge  of  the  subject  and  no  idea  about  the  requirements
 of  the  farmer.

 In  so  far  asland  is  concerned,  it  is  being  allotted  to  the  persons  who  are  not

 tillers.  The  Birlas  have  been  allotted  thinty  thousand  acres  of  land  for  the

 improvement  of  seeds.  The  land  must  go  to  the  actual  tIlcrs;  the  landless

 labourers  must  be  given  rights  in  land.  Land  must  be  taken  away  from  those

 who  do  nct  cultivate

 Until  the  Ministers  and  officers  go  to  the  villages  and  petsonatly  look
 into

 the
 difficulties  of  the  farmers,  the  food  problem  cannot  be  solved.

 ‘Madras  Government.  established  a  food  corporation  which  has  now  been

 wound  up  asit  could  not  function  properly.  Its  work  has  now  been  assigned  to

 rationing  department.  I  would  like  to  submit  that  a  scheme  which  has  failed  in

 Madras
 should  not

 be
 implemented

 in  Delhi.

 The  quantity  of  ration  being  givenin  Delhi  should  be  increased  .as  it  is  not

 sufficient  at  present.

 The  people  who  are  helping  Pakistan  must  be  asked  why  they  are  doing  so.

 ह  अ «8१८1४  ह  il
 thy

 uting  large  amounts  towards  Pakistan The  big  industrialists  of  India  are
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 National  Defence  Fund  they  are  indulging  in  treason.  If  the  land  of  these  big

 be  solved  within  six  months

 industrialists  is  acquired  and  distributed  amongst  the  poor,  the  food  problem  can

 In  the  end,  I  would  like  to  request  that  full  opportunity  and  sufficient  time  should
 be  given  so  that  the  members  could  speak  on  this  subject  in  detail.

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  (Kotah)  We  want  to  increase  our  agricultural

 output  but  by  entering  into  Indus  waters  treaty  we  have  not  cared  for  the  interest

 of  our  own  states  like  Rajasthan.  The  Central  Government  has  all  along  been

 neglecting  the  State  of  Rajasthan.  Famine’  conditions  are  prevailing  there  at

 present

 The  seeds  supplied  to  farmers  are  not  good.  The  supply  of  water  is  also  not

 adequate.  Government  wanted  that  farmers  should  grow  sugarcane,  so  that  more

 foreign  exchange  could  be  earned  by  exporting  more  sugar.  Then  there  was

 shortage  of  water  for  irrigation.  I  feel  Government  does  not  know  the  problems  of
 farmers.  It  is  said  that  we  should  have  kitchen  gardens  in  cities  but  there  is  no  water

 for  drinking

 Government  is  imposing  betterment  levy  in  Rajasthan,  but  people  have  not

 been  provided  any  facilities.  Government  is  indulging  in  profiteering  in  matter

 of  grams.  It  purchases  at  Rs.  40  per  quintal  andsells  it  at  Rs.  80  per  quintal.  This
 is  correct  in  the  case  of  Government  of  Madhya  Pradesh  also.  It  is  not  proper

 Government  is  spending  huge  sums  of  money  on  food  imports.  If  this  amount
 is  distributed  among  farmers,  this  problem  can  be  solved.  Government  should
 think  over  this  suggestion.  The  cooperative  farming  has  not  proved  successful.  A
 research  farm  was  started  near  kotah  but  it  has  ruined  a  member  farmers  whose

 land  was  taken  over

 The  farmers  of  Rajasthan  are  in  a  very  pitiable  condition  Government  is
 not  doing  anything  to  ameliorate  their  condition.  They  shouldbe  provided  the

 necessary  facilities.  I  can  say  with  confidence  that  if  you  provide  necessary  facili-
 ties,  Rajasthan  alone  can  solve  the  problem  of  our  country

 श्री  मा०
 oto  जाधव

 :  महाराष्ट्र में  सुखा  फैला
 हुआ  इसके  कारण  वहां

 खाद्यान्नों

 के  मूल्य  बढ़  गय  हूं  ।  चारे  की  कमी  के  कारण  पशुओं  के  मूल्य  कम  हो  गय  है  ।  खाद्यान्नों  तथा  चारे  का

 बहुत  अभाव  हो  गया  पिछले  सौ  सालों  में  एसी  स्थिति  उत्पन्न  नही हुई  है  ।  केन्द्रीय  सरकार

 की  सहायता की  बहुत  आवश्यकता है  ।  सिचाई  के  लिये  आवश्यक
 प्रबन्ध

 करना  बहुत  आवश्यक

 इससे  अकाल  ग्रस्त  क्षेत्रों  को  कुछ  सहायता  मिलेगी  ।

 खाद्यान्नों  के  अभाव  के  साथ  अन्य  वस्तुओं  जसे  तेल  आदि की  भी  कमी  होगई  इस

 के
 कारण  नलकूप  बेकार  पड़ेंगें  सरकार

 को  इस  और  ब्यान  देना  किसानों
 के

 प्रयोग

 में
 आने

 वाली  मशीनों  के  भाव  भी  बढ़  गये  सरकार  को  अपनी
 ओर  से  एसी  व्यवस्था  करनी

 चाहिये  जिस  से  किसनों  को  मुश्किल  न  हो  ।  पी०  480 के  .  अंतरंग  हमें  खाद्यान्नों
 आपात

 तक  बन्द  नहीं  करना  चाहिये  कि  जब  तक  हम  आत्मन्भिर  नहीं  जाते 1.
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 6  1965  (1)  खाद्य  तथा  (2)  अनावृष्टि  के

 परिणामस़्वरूप  उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में  प्रस्ताव
 a

 Shrimati  Laxmi  Bai  (Vicarabad)  This  Subject  is  discussed  here  in  eve  ry
 session.  I  feel  high  officials  of  Government  do  nderstand  the  problems.  They  pay
 no  heed  to  the  suggestions  made  in  Parliament  These  suggestions  should  be  properly
 considered.  It  is  not  good  that  agriculture  is  ‘ot  paid  proper  care.  During  the  last
 18  years  we  have  made  many  plans  but  it  was  only  paper  work.  Agriculture  requires
 constant  labour.  The  Department  of  Agriculture  is  not  aware  of  the  difficulties  of
 agriculturists.  This  Department  is  a  very  big  Department.  It  should  justify  its
 existance  by  doing  substantial  work.  We  can  help  Jawan  by  producing  more  in
 ur  agricultural  farms.

 Agriculture  is  our  mother  industry  which  yields  31-0  percent  of  our  national
 income  but  the  expenditure  on  this  is  only  2  or  3  percent.

 We  shal]  have  to  change  our  policy  in  this  regard.

 I  come  from  Andhra  Pradesh.:  The  production  of  foodgrain  there  has  been  less
 this  year.  There  have  been  no  rains  this  year.  People  are  very  much  worried  there.
 Government  should  start  education  regarding  farming  in  schools.  It  wil]  inculcate
 an  interest  for  this  in  minds  of  young  boys.

 Government  is  not  providing  similar  facilities  to  farmers  as  are  provided  to
 factory  workers  in  cities.  The  farmers  take  no  interest  in  agriculture  and  prefer
 to  come  to  cities  to  work  in  factories.

 The  farmers  should  be  provided  necessary  facilities.  The  officers  of  Department
 of  Agriculture  should  be  sent  to  villages  to  help  farmers.

 The  fourth  plan  will  be  for  rupees  21,000  crores.  The  allocations  for  irrigation
 are  very  inadequate.  do  not  like  this  indifference  towards  this  vital  subject.

 want  that  irrigation  should  not  be  neglected  like  that.  The  rationing  system
 should  not  be  introduced.  It  willhelp  big  dealers  of  foodgrains.  I  have  gone  through
 the  statistics  prepared  by  Food  Corporation  of  India.

 We  wantthat  Andhra  Pradesh  should  be  made  self-sufficient.  Farmers  should
 be  given  some  incentive  to  go  for  foodgrains  instead  of  cash  crops.

 श्री  प्रिय  गुप्त  :  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  खाद्यान्नों  के  संग्रह  तथा  सम्भरण

 की  जिम्मेवारी  केन्द्र  सरकार  की  हैं  अथवा  राज्य  सरकारों  क  |  इस  काय  में  समन्वय  कैसे  होता है
 |

 माननीय  मंत्री  के  भाषण  से  समस्याओं  समाधान  नहीं  होंगा  |  सरकारने  उचित  मूल्यों  वाली  दुकाने
 खोली  है  परन्तु  आतम  तथा  पश्चिमी  बंगाल  में  चावल  उपलब्ध  नहीं  है  ।  सरकार  ने  खाद्य

 निगम  का  स्थापना  की  है  ।  इस  में  भर्ती  के  मामले  में  बहुत  भ्रष्टाचार  AT  रहा  है  ।  सरकार ने
 खाद्य  मंत्रालय  के  समान  इस  निगम  एक  और  विभाग  के  रूप  में  खड़ा  कर  दिया  इससे

 सरकारी  खं  में  वृद्धि  हो  गई  सरकार  को  खाद्य  निगम  और  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों

 की  सेवा  की  शर्तों  में  अन्तर  नहीं  करना  सरकार  को  इस  बारे  में  अपना  आश्वासन

 पूरा  करना  चाहिये  |

 श्री  बाकर  अली  मिर्जा  :  इस  बार  देश  में  फसल  अच्छी  नहीं हुई  है  ।  हमें

 विदेशों  से  सहायता  लेनी  पड़  रही  जब  पी०  एल०  480  के  अंतगर्त  खाद्यान्नों  की  आयात

 आरंभ  किया  गया  तो  उस  समय के  खाद्य  मंत्री  श्री  पाटिल  ने  कहा  fe  हम  एक  बफर

 स्टाक  बनाया  जा  रहा  है  ।  क्या  किया  गया  था  ?  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  कहा  है  कि  पिछले  साल

 यहां  पर  880  करोड़  80  लाख  टन  अनाज  हुआ  है  और  साथ  साथ  विदेश से  भी  आयात  होता

 रहा है
 में  जानना  चाहता  हं  कि  बफर  स्टाक  के  लिये  क्यों  नहीं  रखा
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 सरकार  को  किसानों  को  अधिक
 मूल्य ay  चाहिये  ।  यदि  आप  किसानों  को  प्रकार  का

 प्रोत्साहन  | र नश ि गेतों  उत्पादन  बढ  सकता  सरकार  नगर के  लोगों  को  अधिक  सुविधायें  देना

 चाहती है  ae  उचित  नहीं  है  ।  हमें  कितनों  के  बारे  में भी  सोचना  चाहिए  ।  वे  भी  अधिकांश

 संख्या में  निधन  हें  ।  उनकी  खेती  के  अतिरिक्त  और  कोई  आय  नहीं  होती है

 सरकार  खद्यान्नों
 के  मूल्य  नियत

 कर  देती  इससे  बेचारे  किसानो  को  हानि  होती

 परन्तु  सरकार  उनकी  अन्य  प्रकार  से  सहायता  कर  सकती  उनको  डीज़ल  इंजिन  तथा
 जम्प  आदि  जा  सकते हैं  और  वे  10  या  15  वर्षों की  अवधि में  भुगतान  कर  सकते
 आप  बड़ी  बड़ी  परियोजनाओं  पर  बहुत  अधिक  धनराशि  व्यय  कर  इन  छोटे  छोटे

 किसानों  को  कुछ  करोड़  रुपये  की  सहायता  दी  जा  सकती  है  ।  स्टेट  ae  ऑफ  इंडिया  ने  किसानों

 की  कोई  सहायता  नहीं  की  है  ।  हमारे  देश  में  भूमि  ar  आधा भाग  बड़े  बड़े  उत्पादकों  के  पास है
 शेष  आधा  छोटे  De  किसानों  के  पास  ।  सरकार  को  चकबन्दी  करनी  चाहिये  ।  इससे

 उत्पादनਂ  बढाने  में  सहायता  मिलेगी  ।  सरकार  को  सहकारी  खेती  का भी  प्रयोग  करना  चाहिये  ।

 हमें  अपने
 देश  भूमि  सुधार  लागू  करने  चाहिये

 ।  हम  समाजवाद  की  बात  करते  है  ।

 हमें  भूमि  का  वितरण  न्यायोचित  ढंग  से  करना  चाहती  ।  इस  बारे  में  आयोजन  विशेषज्ञों  ने  कहा

 है  कि  हम  भूमि  सम्बन्धी  सुधारों  को  लागू  नहीं  कर  माननीय  मंत्री  सकते

 हैकि  यह  राज्यों  का विषय  है  परन्तु  सभी  राज्यों  में एकਂ  ही  पार्टी  का  wars और  उसकी
 नीतियों  को  कार्यान्वित  करना  पार्टी  का  काम है  ।  यदि  संविधान  में  संशोधन करना  पड़े  तो  वह
 करना  चाहिये  ताकि  नीति  कार्यान्वित  की  जा  सके  ।

 Shri  Vishram  Prasad  (Lalganj)  :  Our  Government  has  been  making

 plans  and  schemes  but  al!  those  have  not  been  of  any  benefit  for  our  people.  It  was

 only  paper  work.  If  you  go  into  statistics  you  will  find  that  much  progress  has
 been  made,  but  practically  there  has  been  no  progress.

 In  eastern  U.  P.  the  prices  of  foodgrains  are  very  high.  People  have  to  observe
 fast  on  many  days  in  a  week  there.  You  cannot  increase  the  production  by  kit-

 chen  garden.  The  farmers  should  be  given  all  the  necessary  facilities.  He  should
 be  given  electricity  at  cheap  rates.  There  should  be  adequate  provision  of  water  for

 irrigation.  The  manure  shuuld  be  made  available  at  cheap  rates.  By  taking  these

 measures  production  can  be  increased.

 17  lakhs  of  rupees  have  been  spent  on  community  development  schemes.

 Had  this  amount  been  spent  on  tubewells,  the  production  would  have  gone  many
 fold.  Conditions  are  very  badin  U.  P.  There  is  scarcity  of  almost  all  essential

 commodities.  I  do  not  unders-and  as  to  what  benefit  the  poor  farmers  are  deriving
 from  plans.  Government  should  make  some  arrangement  for  cultivators  also.

 I  want  to  know  when  our  country  wili  attain  8511  sufficierccy  in  the  matter  of

 foodgrains  and  the  imports  thereof  would  be  stopped?

 सभापती  महोदय  खाद्य  स्थिति  पर  चर्चा  समाप्त  हुई  |

 इसके  पश्चात  लोक-सभा  7  1965/16  1887  के

 ग्यारह  बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  Clock  on  Tuesday,  December  7,  1965/

 Agraiayana  16,  1887  (Saka).
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